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भारतीय संविधान सभा 
शुक्रवार, 9 अगस्त, सन्‌ 4949 ई. 


भारतीय संविधान-सभा कास्टीट्यूशन हाल, नई दिल्ली में प्रातः 9 बजे उपाध्यक्ष 
महोदय (श्री वी.टी. कृष्णमाचारी) के सभापतित्व में समवेत हुई। 


संविधान का प्रारूप--जारी 
अनुच्छेद 50-.-( जारी 2 


“उपाध्यक्ष: (श्री वी.टी. कृष्णमाचारी)) आज हम अनुच्छेद 50 से आरम्भ करते 
हैं। सभा को यह स्मरण होगा कि मूल रूप में इस अनुच्छेद पर वाद-विवाद हुआ 
था और तीन संशोधन पेश हो जाने के बाद यह अनुच्छेद फिर मसौदा-समिति के 
पास भेज दिया गया था। डॉ. अम्बेडकर ने अब एक नये अनुच्छेद की सूचना 
दी है। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे इस अनुच्छेद को, जो सूची । (चतुर्थ 
सप्ताह) के संशोधन संख्या | में है, पेश करें। 


*भ्री नज़ीरूद्दीन अहमद (पश्चिमी बंगाल: मुस्लिम): श्रीमान, मेरा एक औचित्य 
प्रश्न है। क्या मैं उसे इसी समय पेश करूं या संशोधन पेश हो जाने के पश्चात्‌? 


“उपाध्यक्ष; आप उसे इसी समय पेश कर सकते हें। 


*भ्री नज़ीरुद्दीन अहमद: उपाध्यक्ष महोदय, कुछ अरसे से मैं देख रहा हूं 
कि मसौदा समिति सदस्यों को अचम्भे में डालती चली जाती है। इस प्रवृत्ति के 
लिये मसौदा-समिति के प्रमुख सदस्यों को मैं दोष नहीं देता हूं। मैं जानता हूं कि 
वे विवश हैं। मसौदा-समिति का उल्लेख तो मैं बहुत सम्मान के साथ करता हूं 
और जब मैं उन पर टीका टिप्पणी करता हूं तो इस कारण कि संशोधनों के अच्छे 
और बुरे होने पर हमें मसौदा-समिति की ओर ही देखना पड़ता है। मसौदा-समिति 
प्रतिदिन उग्र रूप के नये संशोधन भेजती चली जा रही है। वे यकायक हवाई हमले 
की तरह आ जाते हें। 


*गाननीय डॉ. बी, आर, अम्बेडकर (बम्बई: जनरल): इसमें ओचित्य प्रश्न क्या हे? 


“उपाध्यक्ष: क्‍या में माननीय सदस्य को यह याद दिलाऊं कि सभा में सबने 
जो इच्छा प्रकट की थी उसके अनुसार डॉ. अम्बेडकर और मसौदा-समिति ने सभा 
के समक्ष यह संशोधन प्रस्तुत किया है। इस कारण इस औचित्य प्रश्न को मैं नियम 
विरुद्ध ठहराता हूं। मैं डॉ. अम्बेडकर से निवेदन करता हूं कि वे अपना संशोधन 
पेश करें। 
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*पाननीय डॉ. बी,आर, अम्बेडकर: उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव पेश करता 
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[50. () विधान-परिषद्‌ वाले राज्य की विधान-परिषद्‌ के सदस्यों की समस्त 


विधान परिषदों 
की रचना। 
(2) 
(3) 


संख्या उस राज्य की विधान-सभा के सदस्यों की समस्त संख्या 
की एक चौथाई से अधिक न होगी। 


परन्तु किसी अवस्था में भी किसी राज्य की विधान-परिषद्‌ के 
सदस्यों की समस्त संख्या चालीस से कम न होगी। 


जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध नहीं करे तब तक 
किसी राज्य की विधान परिषद्‌ की रचना खंड (3) में उपबन्धित 
रीति से होगी। 


किसी राज्य की विधान-परिषद्‌ के सदस्यों की समस्त संख्या का; 


(क) यथाशक्य तृतीयांश उस राज्य में की नगरपालिकाओं, जिला 
मंडलियों तथा अन्य ऐसे स्थानीय प्राधिकारियों के, जेसे कि 
संसद विधि द्वारा उल्लिखित करे, सदस्यों से मिलाकर बने 
निर्वाचक मंडलों द्वारा निर्वाचित होगा; 


(ख) यथाशक्य द्वादशांश ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बने हुए 
निर्वाचक मंडलों द्वारा निर्वाचित होगा, जो उस राज्य में के 
किसी विश्वविद्यालय के कम से कम तीन वर्ष से स्नातक 
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[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर] 


हैं अथवा, जो कम से कम तीन वर्ष से ऐसी अर्हताओं 
को धारण किये हैं जो संसद निर्मित किसी विधि के 
द्वारा या अधीन किसी विश्वविद्यालय के स्नातक की 
अर्हताओं के तुल्य विहित की गई हो; 

(ग) यथाशकय द्वादशांश ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बने निर्वाचक 
मंडलों द्वारा निर्वाचित होगा जो राज्य के भीतर माध्यमिक 
पाठशालाओं से अनिम्न स्‍तर की ऐसी शिक्षा संस्थाओं में 
पढ़ाने के काम में कम से कम तीन वर्ष से लगे हुए हैं 
जैसी कि संसद निर्मित विधि के द्वारा या अधीन विहित 
की जाये, 

(घ) 30822 श राज्य की विधान-सभा के सदस्यों द्वारा 
हा | में से निर्वाचित होगा जो सभा के सदस्य नहीं 


(ड) शेष सदस्य राज्यपाल द्वारा उस रीति से नाम निर्देशित होंगे 
जो कि इस अनुच्छेद के खंड (5) में उपबन्धित हैं। 

(4) खंड (3) के उपखंड (क), (ख) और (ग) के अधीन निर्वाचित 
होने वाले सदस्य ऐसे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में चुने जायेंगे, जैसे 
कि संसद निर्मित किसी विधि के अधीन या द्वारा विहित किये 
जायें तथा उक्त उपखंडों के, और उपखंड (घ) के, अधीन होने 
वाले निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल 
संक्रमणीय मत द्वारा होंगे। 


(5) खंड (3) के उपखंड (ड) के अधीन राज्यपाल द्वारा नाम निर्देशित 
किये जाने वाले सदस्य ऐसे होंगे जिन्हें निम्न प्रकार के विषयों 
के बारे में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है, अर्थात्‌-- 


साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी ओन्‍दोलन और सामाजिक सेवा।] 


श्रीमान, जैसा कि आप कह चुके हैं पिछली बार एक-दूसरे रूप में यह 208 च्छेद्‌ 
सभा के समक्ष आया था। उस समय यह अनुच्छेद जिस रूप में था उसमें 
यह कहा गया था कि उत्तर सदन की रचना संसद निर्मित विधि के द्वारा विहित 
रूप में होगी। सभा ने सोचा कि प्रान्तीय मंडल के रचना सम्बन्धी इस 80308 
भाग को निपटाने का वह उचित प्रकार नहीं था तथा उत्तर सदन की रचना 
विषय पर कोई विशिष्ट तथा स्पष्ट योजना होनी चाहिये। संविधान सभा के अध्यक्ष 
ने कहा कि वे सभा के उन सदस्यों के साथ सहमत हैं जिनके ऐसे विचार हें 
और यह सुझाव दिया कि मसौदा-समिति फिर इस विषय पर विचार करे और ऐसा 
मसौदा पेश करे जो उन सदस्यों के लये अधिक मान्य हो जिन्होंने इस प्रकार की 
आलोचना की हेै। मानीय सदस्यों ने यह देखा होगा कि जो मसौदा यहां प्रस्तुत 
किया गया है वह दो 85508 के समझौते के रूप में हे। यह मसौदा विभिन्‍न 
प्रान्तों में उत्तर सदन रचना के लिये स्पष्ट योजना निश्चित करता हे। एक 
यह बात इसमें और भी उपबन्धित की गई है कि इस नये अनुच्छेद 50 में 
निश्चित रचना को संसद विधि द्वारा किसी समय भी बदल सकती है। मैं आशा 
करता हूं कि यह समझौता सभा को मान्य होगा और सभा इस संशोधन को स्वीकार 
करने में समर्थ होगी। 


संविधान का प्रारूप [73 


“उपाध्यक्ष: संशोधन संख्या 3 श्री कामत। 
*थ्री एच.वी. कामत (मध्यप्रान्‍्न और बरार: जनरल): मैं उसे पेश कर चुका हूं 
“उपाध्यक्ष: सूची 2 (चतुर्थ सप्ताह) का संशोधन संख्या 66। 


*थ्री एच.वी. कामतः श्रीमान, संशोधनों की छपी सूची अंक | के संशोधनों 
के सम्बन्ध में क्‍या हुआ? 


“उपाध्यक्ष: इनको समाप्त करने के बाद अंक | के संशोधनों को लिया जायेगा। 
(संशोधन सख्या 66, 67 और 68 पेश नहीं किये गये।) 


*डॉ. मनमोहन दास (पश्चिमी बंगाल; जनरल): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव 
पेश करता हूं: 


“कि संशोधनों पर संशोधनों की सूची | (चतुर्थ सप्ताह) के संशोधन संख्या 
] में प्रस्थापित अनुच्छेद 50 के खंड (3) के उपखंड (ख) में जहां कहीं 
(0 ॥ ०85४ (०९ 7८४७” शब्द आये हैं वहां से उनको निकाल दिया जाये।” 


श्रीमान, हमारे माननीय डॉ. अम्बेडकर द्वारा पेश किये गये प्रस्थापित अनुच्छेद 
50 के खंड 3 (ख) में यह सुझाव रखा गया है कि उत्तर सदन के समस्त 
सदस्यों के द्वादशांश सदस्यों के निर्वाचन के लिये ऐसे व्यक्तियों से मिलकर निर्वाचक 
मंडल बनेगा जो भारत राज्य क्षेत्र में के किसी विश्वविद्यालय के कम से कम 
तीन वर्ष से स्नातक हैं अथवा, जो कम से कम तीन वर्ष से ऐसी अर्हताओं को 
धारण किये हुए हैं जो संसद निर्मित किसी विधि के द्वारा या अधीन वैसे किसी 
विश्वविद्यालय के स्नातक अर्हताओं के तुल्य विहित की गई हो। इस खंड के 
अधीन मतदाता के रूप में पंजीयित होने के लिये दो शर्तें रखी गई हैं---एक स्नातक 
के स्तर की शैक्षणिक अर्हता और दूसरी--यह शैक्षणिक अर्हता तीन वर्ष से धारण 
की हुई हो। यदि इस अनुच्छेद के प्रवर्तक यह चाहते हैं कि मतदाताओं की सूची 
में पंजीयित होने के लिये न्यूनतम स्नातक होने की शैक्षणिक अर्हता होनी चाहिये 
तो मुझे इस दूसरी शर्त लागू करने के लिये न्यूनतम स्नातक होने की शैक्षणिक 
अर्हता होनी चाहिये तो मुझे इस दूसरी शर्त लागू करने के लिये कोई कारण नहीं 
दीख पड़ता है कि वह कम से कम तीन वर्ष से स्नातक हो। मैं नहीं समझ पाता 
! कि एक इस स्नातक में, जिसने कल या कुछ दिनों पूर्व उपाधि ग्रहण की हो, 

दूसरे उस स्नातक में जो तीन वर्ष से उपाधि धारण किये हुए हैं क्‍या अन्तर 
है। यदि इस अनुच्छेद के प्रवर्तक यह समझते हैं कि शैक्षणिक अर्हता के परिपक्व 
होने के लिये कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिये तो मेरी समझ से 
तो तीन वर्ष का अनुभव कम तथा अपर्याप्त होगा। स्नातक की अर्हता के परिपक्व 
होने के लिये कम से कम पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिये। मेरे संशोधन में 
यह सुझाव है कि मतदाताओं की सूची में पंजीयित होने के लिये इस खंड (3) 
के अधीन तीन वर्ष के इस आरोपण को निकाल देना चाहिये। मैं समझता हूं कि 
सभा इस संशोधन को स्वीकार करेगी और यथानुसार इस खंड का पुनरीक्षण करेगी। 


*थ्री बी.आई. मुनिस्वामी पिल्‍ले: (मद्रास: जनरल): उपाध्यक्ष महोदय, जिस 
संशोधन की मैंने सूचना दी है मैं उसे पेश करता हूं: 
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[श्री बी.आई. मुनिस्वामी पिल्ले] 


“कि संशोधनों पर संशोधनों की सूची | (चतुर्थ सप्ताह) के संशोधन संख्या 
] में प्रस्थापित अनुच्छेद 50 के खंड (3) के उपखंड (घ) में 'णा०-वा9' 
शब्द के पश्चात्‌ ग्रालाकाएु 5९३४६ 765९-ए९१ िः $0०९०१४स्‍९१ (8४25 85 ॥8ए 
७८ ०5०7४०००! शब्द प्रविष्ट किये जायें।” 


श्रीमान, इस संशोधन के पेश करने में मेरा उद्देशर यह है कि उत्तर सदन में 
अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधान हो जाये। इस सभा ने सब विधान-मंडलों में 
अनुसूचित जातियों के लिये स्थान संरक्षित करने की कृपा की है पर माननीय 
डॉ. अम्बेडकर द्वारा ऐसी योग्यतापूर्वक इस अनुच्छेद के पेश किये जाने पर भी 
उसमें अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधान का कोई उल्लेख मुझे नहीं दीख पड़ता हे। 
यह सच है कि प्रथम सदन में अनुसूचित जातियों के जो सदस्य भेजे जायेंगे उन्हें 
उत्तर सदन में प्रतिनिधियों के भेजने के लिये मत देने का अवसर मिलेगा। पर 
जब तक उत्तर सदन में स्थान संरक्षित न किये जायें तब तक मैं यह नहीं समझ 
पाता हूं कि प्रथम सदन में के अनुसूचित जातियों के सदस्यों के लिये उत्तर सदन 
में स्थान प्राप्त करना या पर्याप्त प्रतिनिधान प्राप्त करना किस प्रकार सम्भव होगा। 
साथ-साथ यह कहा गया है कि अनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल 
संक्रमणीय मत द्वारा अल्पसंख्यक सम्प्रदायों के लिये विशेषकर अनुसूचित जातियों 
के लिये उत्तर सदन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त करना सम्भव हो सकेगा। श्रीमान, 
मेरे विचार से इसको विधि द्वारा सम्भव कर दिया जाये और जो प्रतिनिधित्व इस 
महान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया है उसका इस संशोधन में उपबन्ध कर 
दिया जाये जिससे कि अनुसूचित जातियों को इस विषय में कोई शंका न रहे। 
इसी मुख्य उद्देश्य से मैंने यह संशोधन पेश किया है और मैं आशा करता हूं कि 
माननीय डॉ. अम्बेडकर इसे स्वीकार करेंगे। 


“उपाध्यक्ष: संशोधन संख्या 7॥ पेश नहीं किया गया। छपी हुई सूची पर कुछ 
संशोधन हैं। मुझे यह नहीं विदित है कि कोई सदस्य इनमें से किसी संशोधन को 
पेश करना चाहेगा या नहीं। 


*आ्री आर.के, सिधवा (मध्यप्रान्‍्न और बरार: जनरल): उनको पिछली बार 
निपटा दिया गया था। 


*उपाध्यक्ष: वे अनुच्छेद के मूल रूप में सम्बन्ध रखते हैं और यह हो सकता 
है कि कुछ सदस्य अपने नाम के संशोधनों को पेश करना चाहें। मेरे लिये यही 
सबसे अच्छा है कि मैं एक-एक करके उन्हें पढ़ूँ। 


(सशोधन सख्या 2265 से 2268 तक पेश नहीं किये गये।) 
संशोधन सख्या 2269- प्रोफेसर शाह। 


*प्रो, के.टी, शाह: (बिहार: जनरल): श्रीमान, मेरे नाम से कई संशोधन हें 
जिन पर मैं आपकी सम्मति लेना चाहूंगा। डॉ. अम्बेडकर द्वारा पेश की गई नयी 
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योजना पर तो ये सबके सब संशोधन असंगत हो जायेंगे। यह योजना तो पूरी की 
पूरी एक भिन्‍न प्रकार की है और मेरे संशोधन मूल योजना के अनुसार निर्धारित 
किये हुए हें। 


“उपाध्यक्ष: वास्तव में 2274 से लेकर आगे के सब संशोधन उन तालिकाओं 
से सम्बन्ध रखते हैं जो मूल मसौदे में प्रस्थापित थीं और सामान्यतया नये मसौदे 
में वे प्रयोज्य नहीं हो सकते हें। 


*प्रो, के.टी. शाह: मैं समझता हूं कि यदि कोई व्यक्ति उन पर भाषण देने 
लगेगा तो सभा में गड़बड़ी पैदा हो जायेगी। 


“उपाध्यक्ष: यह बहुत अच्छा होगा कि यदि सदस्यों को तालिका पर संशोधन 
पेश करने हैं-अर्थात्‌ खंड (5) में उल्लिखित श्रेणियों में से किसी श्रेणी को निकलना 
या खंड (5) में नयी श्रेणियों का प्रविष्ट करना है तो वे इन शीर्षकों को खंड 
(5) में रखने या उसमें से निकालने के संशोधन-दूसरे शब्दों में नये खंड (5) 
पर संशोधन पेश करें। 


*प्रो, के.टी. शाह: मैं निवेदन करता हूं कि मेरे पहिले संशोधन अनुपात के 
सम्बन्ध में थे, उदाहरणार्थ तृतीयांश के स्थान में पंचमांश। इस नये मसौदे में ये 
अनुपात भिन्‍न प्रकार के हैं। दोनों प्रयोजनों के लिये सभा का समय बचाने तथा 
वाद पदों के स्पष्ट कर देने के लिये यह अच्छा होगा कि इस अनुच्छेद पर साधारण 
वाद-विवाद के समय ये बातें रखी जायें न कि संशोधनों द्वारा, क्योंकि यदि संशोधन 
पेश किये जायेंगे तो गड़बड़ी हो जायेगी। 


“उपाध्यक्ष: अवश्य। संशोधन नये अनुच्छेद पर ठीक नहीं बैठते हैं। 


*प्रो, के.टी. शाह: इस दशा में इन्हें पेश न करने के लिये मैं आपसे अनुमति 
मांगूंगा और साधारण वाद-विवाद के समय के लिये इन बातों को छोड़ूंगा। 


*उपाध्यक्ष: अवश्य। यह बात छपी हुई सूची के सब संशोधनों पर लागू होती 
| 


“प्रो, के.टी, शाह: जी हां, जहां तक मेरा सम्बन्ध हे। 


“उपाध्यक्ष: क्‍या कोई सदस्य छपी हुई सूची के किसी संशोधन को पेश करना 
चाहता हूं? 


*आ्री एच.वी. कामतः श्रीमान, मैंने डॉ. अम्बेडकर के संशोधन पर संशोधन 
की सूचना दी है। 


“उपाध्यक्ष: आपने जिस संशोधन को मुझे अभी दिया है उसे पेश करने की 
अनुज्ञा देने के लिये मैं तैयार हूं। ऐसी दशा में मैं अनुमान करता हूं कि छपी 
हुई सूची के संशोधनों में से आप एक भी पेश नहीं करेंगे। 


*थ्री एच.वी. कामतः जी, नहीं। 
*आ्री नज़ीरूद्दीन अहमद: मुझे 2284 और 2287 को पेश करना हे। 
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“उपाध्यक्ष; आप पेश कर सकते हैं। आप इस अनुच्छेद के खंड (5) में 
प्रविष्टि करने के लिये संशोधन पेश करेंगे। 


*थ्री नज़ीरुद्दीन अहमद: हां, इनको नये मसौदे के खंड (5) पर संशोधन 
के रूप में ले लेना चाहिये। मैं प्रस्ताव पेश करता हूं:-- 


“कि अनुच्छेद 50 के खंड (3) के उपखंड (क) में “४४' शब्द के पश्चात्‌ 
वपा्तंंथा।2” शब्द प्रविष्ट किया जाये।” 


मैं यह भी प्रस्ताव पेश करता हूं:-- 


“कि अनुच्छेद 50 के खंड (3) के उपखंड (ग) में “थाश्टा॥व्टाया2' शब्द 
के पूर्व "(ण्रागाश००! प्रविष्ट किया जाये।” 


*उपाध्यक्ष: दुर्भाग्यवश खंड (5) में “थाष्टगर०्णग्रा" शब्द है ही नहीं। क्‍या 
आप यह प्रस्ताव पेश करना चाहेंगे कि 'शाश्ञा॥ल्टाया[8 भाव ०ण्ग्राग००' शब्द प्रविष्ट 
किये जायें? इसे कृपया खंड (5) के संशोधन के रूप में पेश करिये। 


*भ्री नजीरुद्दीन अहमद: श्रीमान, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं:-- 


“कि कराल्कलार, थाश्ञा।०टया९ १ ०ण्गराा०००! को खंड (5) में प्रविष्ट किया 
जाये।” 


*श्री एस. नागप्पा (मद्रास: जनरल): अनुच्छेद 50 पर मैं संशोधन संख्या 
66 से 68 तक पेश करना चाहता हूं। 


“उपाध्यक्ष: जब इन संशोधनों की आवाज़ लगाई गई थी उस समय आप अपनी 
जगह पर नहीं थे। यदि आप सभा का अधिक समय लिये बिना शीघ्र उन्हें पेश 
कर सकते हैं तो करिये। 


*थ्री एस. नागप्पा: मैं प्रस्ताव पेश करता हूं:-- 


“कि संशोधनों पर संशोधनों की सूची | (चतुर्थ सप्ताह) के संशोधन संख्या 
] में प्रस्थापित अनुच्छेद 50 के खंड () के परन्तुक में #णा9” शब्द के 
स्थान में #णाज्-ी५ए०८” शब्द रखा जाये।” 


“कि संशोधनों पर संशोधनों की सूची | (चतुर्थ सप्ताह) के संशोधन संख्या 
] में प्रस्थापित अनुच्छेद 50 के खंड (3) के उपखंड (ख) और (ग) में 
जहां-जहां “०० (9०॥॥' शब्द आया है उसके स्थान में '०॥९-ग्री०८॥॥' शब्द 
रखा जाये।” 


“कि संशोधनों पर संशोधनों की सूची | (चतुर्थ सप्ताह) के संशोधन संख्या 
] में प्रस्थापित अनुच्छेद 50 के खंड (3) के उपखंड (क), (ख), (ग) 
और (घ) में “25 2८9]9 85 789 56! शब्द जहां-जहां आये हों वहां से निकाल 
दिये जायें।” 


संविधान का प्रारूप [77 


श्रीमान, इन संशोधनों के पेश करने में मेरा उद्देशग यह हे कि खंड (]) में 
यह कहा गया है कि:-- 


“परन्तु किसी अवस्था में भी किसी राज्य के विधान-परिषद्‌ के सदस्यों की 
समस्त संख्या चालीस से कम नहीं होंगी।” 


विभाजन द्वारा निर्वाचक मंडल के प्रत्येक वर्ग को किस प्रकार प्रतिनिधित्व दिया 
जायेगा? 40 में आप 2 का भाग नहीं दे सकते हैं-क्योंकि 4 शेष रह जायेंगे। 
यदि आप इस संख्या को 45 कर दें और बारह को बढ़ाकर आप पन्द्रह कर 
दें तब तो पैंतालीस में पन्द्रह का सरलता से भाग दिया जा सकता है। गणित के 
हिसाब से यह बहुत सरल हो जायेगा। पन्द्रह का तृतीयांश पांच हो जायेगा और 
द्वादशांश के स्थान में मैं चाहता हूं कि हम पंचदरशांश रखें। यदि चालीस स्थानों 
का विभाजन करना है और यदि आप उसमें से केवल द्वादशांश लेना चाहते हैं 
तो चार फिर भी शेष रह जायेंगे। परन्तु यदि संख्या पैंतालीस हो और अनुपात 
पंचदर्शांश हो तो इसका यह अभिप्राय होगा कि तीन सदस्य चुने जायेंगे। 


मुझे प्रसन्‍नता है कि अध्यापकों को आपने प्रतिनिधान दे दिया। हमारे देश के 
अध्यापक इस काल में शान्तिपूर्वक कष्ट झेलते रहे। मैं समझता हूं कि वे न्यूनतम 
वेतन पाने वाले लोग हैं समस्त संसार में हमारे देश के अध्यापक न्यूनतम वेतन 
पाने वाले हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि आखिरकार आपने विधान-परिषद 
में उनके प्रतिनिधित्व का अधिकार स्वीकार कर दिया हे। 


जिला मंडलियों और नगरपालिकाओं जैसे स्थानीय निकायों को प्रतिनिधित्व देने 
की भी आपने कृपा की है। इस रूप में मैं समझता हूं कि आप उन्‍नति की 
दिशा में खूब आगे बढ़ गये हैं। पर यह उनन्‍नति जब तक पूर्ण नहीं होगी तब 
तक कि आप श्रम को पर्याप्त प्रतिनिधान न दें। 


श्रीमान, श्रमिक वर्ग हमारे समाज का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अंग है और हमारी 
जनंसख्या का वह एक बहुत बड़ा भाग भी है। हमारे देश की उत्पादन वृद्धि और 
कल्याण का उत्तरदायित्व उन पर है। यदि इस सम्बन्ध में श्रमिक वर्ग के अधिकार 
अभिज्ञात नहीं किये जाते हैं तो मुझे भय है कि आप हमारी एक बड़ी जनसंख्या 
की उपेक्षा कर रहे हें। 


“कि संशोधनों पर संशोधनों की सूची | (चतुर्थ सप्ताह) के संशोधन संख्या 
] में प्रस्थापित अनुच्छेद 50 के खंड (3) के उपखंड (घ) के पश्चात्‌ 
निम्न नया उपखंड प्रविष्ट किया जाये: 


*(00) णा€-गी6्शा॥ ॥9 96 2९०९१ ७४ 3९076 |800प्रा #णा काणा एश 
॥6 ]800प्राा 2085525. 7 


[(घघ) पंचदशांश श्रमिक वर्गों में से कृषि-कर्म करने वाले श्रमिकों द्वारा निर्वाचित 
होगा।] 


“उपाध्यक्ष: क्या आप अपने संशोधन संख्या 7/ को अभी पेश कर रहे हैं? 
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*थआ्री एस. नागप्पा: जी हां, वे सब परस्पर सम्बन्धित हैं। 
“उपाध्यक्ष: क्‍या आपने अपना भाषण समाप्त कर दिया? 


*थ्री एस. नागप्पा: अभी नहीं। तृतीयांश स्थानीय निकायों को, तृतीयांश स्नातकों 
को और पंचदशांश श्रमिकों को देने की सुविधा के लिये आपको संख्या 45 रखनी 
चाहिये। श्रीमिक वर्गों के अधिकारों को अभिज्ञात कर लेना चाहिये। श्रमिक वर्ग के 
सहयोग के बिना देश में तनिक भी उन्‍नति नहीं हो सकती है। उत्तर सदन में 
प्रतिनिधित्व पाने का उनका अधिकार उचित है। उनकी उपेक्षा की गई है और इसी 
कारण मुझे ये संशोधन प्रस्तुत करने पड़ें और इनसे आपके स्थानों के विभाजन 
अथवा विभिन्‍न वर्गों के लिये नियत संख्या में कोई अन्तर नहीं आता है। यदि 
आप मेरे संशोधन को स्वीकार कर लेते हैं तो विभाजन की समस्या श्रमिक वर्ग, 
अध्यापक, स्नातक और स्थानीय निकायों के दृष्टिकोण से अपने आप हल हो जाती 
है। यह आपकी इच्छा के अनुरूप भी है कि इस देश की जनसंख्या के प्रत्येक 
वर्ग का प्रतिनिधान हो जाये। मैं आशा करता हूं कि मेरे संशोधनों के स्वीकार करने 
में माननीय डॉ. अम्बेडकर आनाकानी नहीं करेंगे क्‍योंकि ये संशोधन बहुत ही 
युक्तियुक्त तथा उचित हैं। माननीय सदस्यों से भी मैं निवेदन करूंगा कि वे मेरे 
संशोधन के विषय पर ध्यान दें और अपने देश में श्रमिक वर्ग के महत्व को 
समझें। आपको श्रमिक वर्ग को प्रोत्साहित करना चीहये जिससे कि वह अधिकाधिक 
उत्पादन करे और फलतः: देश अधिकाधिक उन्नति करता चला जाये। मैं आशा करता 
हूं कि बिना किसी हिचकिचाहट के माननीय सदस्य इन साधारण संशोधनों को स्वीकार 
करेंगे। मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। 


*उपाध्यक्ष: अब मैं श्री कामत को आमन्त्रित करता हूं, उन्होंने कुछ संशोधनों 
की सूचना दी है जिनके पेश करने की मैं अनुमति दे चुका हूं। 


*थ्री एच.वी. कामतः उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं सभा से क्षमायाचना करता 
हूं कि मैंने आज प्रातःकाल ही संशोधनों की सूचना दी जिसके कारण माननीय सदस्यों 
को मेरे संशोधनों की प्रतियां न मिल सकीं। कुछ तो यह इस कारण हुआ कि 
मेरे पास मसौदा-समिति का अनुच्छेद 50 का मसौदा नहीं पहुंचा-यह मैं नहीं जानता 
हूं कि सबके साथ यही हुआ--पर मेरे पास मसौदा बुधवार की रात्रि को बड़ी 
अबेर तक नहीं पहुंचा। अतः आज प्रातःकाल से पहले संशोधन भेजने का समय 
भी नहीं था। जिन संशोधनों की मैंने सूचना दी है उनको मैं पढ़कर सुनाऊंगा। 


मैंने चार संशोधनों की सूचना दी है और एक-एक करके मैं उनको पढ़ंगा। 
पहला यह है:-- 


“कि सूची |, चतुर्थ सप्ताह के संशोधन | में (अर्थात्‌, वह संशोधन जो अब 
विचाराधीन है और डॉ. अम्बेडकर द्वारा पेश किया गया है) प्रस्थापित अनुच्छेद 
50 के खंड (]) के परन्तुक को अपमार्जित किया जाये।” 


अर्थात्‌ उस परन्तुक को जिसमें कहा गया है कि-- 


संविधान का प्रारूप [79 


“परन्तु किसी अवस्था में भी किसी राज्य की विधान-परिषद्‌ के सदस्यों की 
समस्त संख्या चालीस से कम नहीं होगी।” 


दूसरा संशोधन यह है:-- 


“कि चतुर्थ सप्ताह की सूची | के संशोधन संख्या | में प्रस्थापित अनुच्छेद 
50 के खंड (2) में से प्रा।655 एश्लाभाला। 9ए [4ए णील'एां5ठ छाणजंवटड! 
शब्दों को अपमार्जित किया आये।” [अर्थात्‌ खंड (2) के प्रथम भाग को 
अपमार्जित किया जाये।] 


मेरा तीसरा संशोधन यह है:-- 


“कि सूची । (चतुर्थ सप्ताह) के संशोधन | में प्रस्थापित अनुच्छेद 50 के 
खंड (5) में “00-0फथराए८ गरा0श्लाला शब्दों को अपमार्जित किया 
जाये।”( प्रस्थापित अनुच्छेद में ये शब्द अन्तिम खंड में हैं।) 


और मेरा अन्तिम संशोधन इस प्रकार हैः 


“कि सूची । (चतुर्थ सप्ताह) के संशोधन | में प्रस्थापित अनुच्छेद 50 के 
खंड (5) में क्रा्व्रापा०' शब्द के पूर्व 46ांड्टांणा, 97050909?' शब्द प्रविष्ट 
किये जायें।” 


अर्थात्‌, वह सूची इस प्रकार पढ़ी जायेगी: 
“धर्म, वेदान्त, साहित्य, विधान, कला और सामाजिक सेवा।” 


श्रीमान, में आशा करता हूं कि सभा को मैंने स्पष्ट रूप से साफ-साफ संशोधन 
पढ़कर सुना दिये हैं जिससे कि उनको मेरे संशोधनों के क्षेत्र का अनुमान हो सके। 
अब मैं एक-एक करके इन संशोधनों को लेना चाहता हूं। श्रीमान, क्‍या मैं अभी 
भाषण दे सकता हूं? 


“उपाध्यक्ष: जी, हां। 


*थ्री एच.वी. कामतः श्रीमान, मैं पहले संशोधन को लेता हूं अर्थात्‌ उस संशोधन 
को जो प्रस्थापित अनुच्छेद 50 के परन्तुक से सम्बन्ध रखता है। परन्तुक में यह 
दिया है कि किसी दशा में भी किसी राज्य के उत्तर सदन में सदस्यों की समस्त 
संख्या चालीस से कम नहीं होगी। कुछ दिनों पूर्व पिछली बार इस अनुच्छेद पर 
विचार करते हुए मुझे सभा को यह बताने का अवसर मिला था कि भारतीय संघ 
में ऐसे कई राज्य हैं जिनकी जनंसख्या शायद साठ या सत्तर लाख से अधिक नहीं 
है। यदि ऐसा है तो इन राज्यों के प्रथम सदन में साठ या सत्तर सदस्य होंगे और 
जिस राज्य के प्रथम सदन में साठ या सत्तर सदस्यों से अधिक सदस्य नहीं हों 
उस राज्य के उत्तर सदन में चालीस सदस्य रखना बहुत ही अवांछनीय होगा। संविधान 
के मसौदे के अनुच्छेद 50 के मूल मसौदे में ऐसा कोई परन्तुक न था और 
उसमें केवल अधिकतम सीमा नियत की गई थी जो इस प्रकार थी कि वह प्रथम 
सदन की समस्त सदस्य संख्या के चतुर्थाश से अधिक न हो। मैं निवेदन करता 
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[ श्री एच.वी. कामत] 


हूं कि हमारी आवश्यकताओं के लिये यह पर्याप्त है। यदि किसी राज्य में प्रथम 
सदन केवल 40, 50 या 60 सदस्यों का है तो यदि वह राज्य चाहता है तो 
आप उत्तर सदन रख सकते हैं, पर मुझे पूर्ण आशा है कि ऐसे राज्य व्यवहार 
में उत्तर सदन के ऐश्वर्य को नहीं पसन्द करेंगे। पर यदि वे ऐसा सदन चाहते 
हैं तो मैं समझता हूं कि 20 या 25 अथवा इसके लगभग सदस्यों के उत्तर से 
उन्हें संतोष हो जायेगा। मुझे यह विदित है कि आज कोड़गू की परिषद्‌ में 20 
सदस्य हैं। मैं यह अनुभव करता हूं और सभा से भी यह आग्रह करता हूं कि 
एक करोड से कम जनसंख्या के छोटे-छोटे राज्यों में हम चालीस सदस्यों के उत्तर 
सदन स्थापित करने का साहस न करें। यह केवल एक ऐश्वर्य ही नहीं होगा वरन्‌ 
प्रथम सदन के लिये एक अनावश्यक रोड़ा होगा और यदि हम इस अनुच्छेद में 
एक बार यह उपबन्ध कर देंगे कि न्यूनतम 40 होगा तो हमारे भारतीय संघ के 
प्रत्येक छोटे राज्य को दूसरे सदन के लिये मांग करने का साहस हो जायेगा, और 
यदि प्रोत्साहन शब्द का मैं प्रयोग कर सकता हूं तो उनको प्रोत्साहन मिलेगा। यदि 
हम निश्चित रूप से यह निर्धारित कर दें कि उत्तर सदन में प्रथम सदन में चतुर्थांश 
से अधिक सदस्य हम नहीं रखेंगे तो बहुत से छोटे राज्य अपने यहां दूसरे सदन 
का पक्ष-समर्थन नहीं करेंगे। साथ-साथ इस सभा में हम एक ऐसा अनुच्छेद पारित 
कर चुके हैं कि यदि किसी राज्य में दूसरा सदन नहीं हे और यदि उस राज्य 
का विधान-मंडल उसकी मांग करता है तो उस राज्य में दूसरा सदन स्थापित करने 
के लिये संसद विधि द्वारा उपबन्ध करेगी; और विचाराधीन यह परन्तुक पचास या 
साठ लाख जनसंख्या के छोटे-छोटे राज्यों को दूसरे सदन की मांग करने के लिये 
प्रोत्साहित करेगा क्योंकि चालीस सदस्यों के उत्तर सदन की उन्हें प्रत्याभूति हो जायेगी। 
मैं समझता हूं कि ऐसी स्थिति में पैदा नहीं करनी चाहिये और इस परन्तुक को 
हमें निकाल देना चाहिये क्‍योंकि बडे राज्यों में जिनकी जनसंख्या 50 लाख या 
60 लाख से अधिक है वहां वह संख्या 40 हो ही जायेगी क्योंकि प्रथम सदन 
में 450 से अधिक सदस्य होंगे; पर छोटे-छोटे राज्यों को अपने यहां दूसरा सदन 
रखने के लिये प्रोत्साहित न किया जाये। 


दूसरा संशोधन इस प्रस्थापित अनुच्छेद के खंड (2) के सम्बन्ध में है। मैं इस 
खंड के प्रथम भाग का अपमानर्जन कराना चाहता हूं जो राज्यों में उत्तर सदन की 
रचना में परिवर्तन करने की शक्ति संसद को सौंपता है। मैं समझता हूं कि जहां 
तक उत्तर सदन अथवा इस विषय के हेतु प्रथम सदन की रचना का सम्बन्ध हे 
वह केवल संविधान के संशोधन द्वारा न कि संसद की विधि द्वारा न्‍्यूनाधिक रूप 
से परमावश्यक तथा परिवर्तनीय होना चाहिये। 


खंड (3) में उन स्थानीय प्राधिकारियों के निश्चयन सम्बन्धी कुछ विषयों में 
जो इस सम्बन्ध में मत देंगे और स्नातकों के लिये हमने संसद को शक्ति सौंप 
दी है। इन सब बातों को संसद पर छोड़ देने से मैं सन्तुष्ट हूं। पर उत्तर सदन 
अथवा दोनों सदनों की रचना में संविधान के संशोधन द्वारा ही परिवर्तन होना चाहिये 
न कि संसद के केवल बहुमत द्वार। कल, मुझे याद है कि डॉ. देशमुख ने भारत 
शासन अधिनियम की धारा 6॥ की ओर संकेत किया था जिसमें विधान मंडल 
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के सदनों की रचना के विषय को मताधिकार सम्बन्धी विषय तथा अन्य इसी प्रकार 
के विषयों से भिन्‍न आधार पर रखा गया है। भारतीय शासन अधिनियम में भी, 
जिसकी हम प्रतिक्रियावादी समझते थे, सदनों की रचना के विषय को पृथक तथा 
अधिक महत्वपूर्ण और परमावश्यक स्थान दिया गया हे। 


अतः मैं समझता हूं कि जहां तक रचना का सम्बन्ध है हमें यह साफ-साफ 
निर्धारित कर देना चाहिये कि उसमें केवल संविधान के संशोधन द्वारा ही परिवर्तन 
किया जा सकता है कि न कि संसस द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा। खंड (3) 
में वर्णित अन्य विषयों विषयों को यदि विधि द्वारा संसद के निश्चयन पर छोड़ 
दिया जाये तो कोई हानि नहीं है पर मेरे विचार से सदनों की रचना का विषय 
इतना महत्वपूर्ण है कि संविधान में संशोधन किये बिना संसद को उसमें परिवर्तन 
करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिये। 


इसके बाद मैं संशोधन संख्या 3 पर आता हूं। मैं संशोधन 3 और 4 को 
साथ-साथ लूंगा। खंड (5) यह उपबन्ध करता है कि राज्यपाल द्वारा नामनिर्देशित 
किये जाने वाले व्यक्ति ऐसे होंगे जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आन्दोलन 
और सामाजिक सेवा का विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है। अपने संशोधन द्वारा 
मैं इन विभिन्‍न श्रेणियों में एक परिवर्तन करना चाहता हूं। मैं यह उपबन्ध करना 
चाहता हूं कि राज्यपाल द्वारा नामनिर्देशित किये जाने वाले सदस्य ऐसे होंगे जिन्हें 
धर्म, वेदान्त, साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवाओं का विशेष ज्ञान हो। 
मेरी समझ से यह बाहर है कि 'सहकारी आन्दोलन' की श्रेणी को इस खंड में 
विशिष्ट रूप से क्‍यों कर रखा गया है और उसको इतना महत्व क्‍यों दिया गया 
है। मैं सर्वत्र इस सभा में तथा सभा से बाहर सहकारिता के पक्ष में हूं। बिना 
सहकारिता के हम कुछ भी न कर सकेंगे। सहकारिता के बिना कोई राष्ट्र उन्नति 
नहीं कर सकता है। परा इस खंड में सहकारी आन्दोलन का उल्लेख करना मुझे 
3५ अनावश्यक प्रतीत होता है-और यदि यह किसी रूप में आवश्यक हो भी-- 

यदि मसौदा-समिति के बुद्धिमान सदस्य यह समझते हैं कि सहकारी आन्दोलन 
के महान नर और नारियों के लिये उत्तर सदनों में स्थान रखे जायें-तो सामाजिक 
सेवा की श्रेणी उस खंड में है। मेरे विचार से 'सामाजिक सेवा' पद को यदि 
अधिक व्यापक रूप में समझा जाये तो सहकारी आन्दोलन अवश्यमेव उसके अन्तर्गत 
आ जाता है। सहकारी आन्दोलन कोई राजनैतिक या शैक्षणिक सेवा नहीं है, वह 
सामाजिक सेवा है: और जब सामाजिक सेवा का उपबन्ध कर दिया गया हे तो 
मैं नहीं समझता हूं कि सहकारी आन्दोलन का हम विशिष्ट रूप से उपबन्ध क्‍यों 
करें। मैं नहीं जानता हूं कि किसने इस विशेष श्रेणी के रखने का सुझाव दिया 
है। यदि यह कुछ है भी तो एक उप-श्रेणी है और इसको इस खंड में स्थान 
नहीं मिलना चाहिये। 


दो नई श्रेणियों के सुझाव के सम्बन्ध में, अर्थात्‌ धर्म और वेदान्त के सम्बन्ध 
में में सभा के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत करना चाहूंगा कि हमें बार-बार ये झिड़कियां 
मिलने पर भी कि हमारा राज्य असाम्प्रदायिक है और रहेगा मुझे पूर्ण विश्वास है 
कि धार्मिक अथवा वेदान्ती व्यक्तियों के लिये राज्य की असाम्प्रदायिकता रुकावट 
का रूप धारण नहीं कर सकती है। आखिर मेरे संशोधन के विरुद्ध यही तर्क प्रस्तुत 
किया जा सकता है कि एक असाम्प्रदायिक राज्य के विधान मंडलों में धार्मिक 
अथवा वेदान्ती नर नारियों की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। मेरे विचार से 
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यह विचार पूर्णतया भ्रमात्मक है। मेरी तुच्छ बुद्धि अनुसार असाम्प्रदायिक राज्य से 
किसी ऐसे राज्य का अर्थ बोध नहीं होता है जिसने उत्कृष्ट श्रेणी के धर्म अथवा 
वेदान्त का परित्याग कर दिया हो, वरन्‌ एक ऐसे राज्य का अर्थ बोध होता है 
जो सर्वोच्च श्रेणी का आध्यात्मिक राज्य है और इस सर्वोच्च अध्यात्मवाद अथवा 
उत्कृष्ट धर्म के कारण सब धर्मों को एक मानता है और उनमें परस्पर कोई भेदभाव 
नहीं करता है। अपने माननीय सहयोगियों के समक्ष तर्क प्रस्तुत करते हुए मैं यह 
पूछता हूं कि क्‍या यह आवश्यक है कि जिन स्त्री पुरुषों ने इस अध्यात्मवाद-इस 
उच्च धर्म और वेदान्त की उन्‍नति के लिये अपना जीवन अर्पण कर दिया है उनकी 
उपस्थिति से यह सभा गौरवान्वित हो? क्‍या हमने कई बार यह अनुभव नहीं किया 
है कि मेरे मित्र डॉ. राधाकृष्ण और रेवरेण्ड डी. सौजा जो आज यहां उपस्थित 
नहीं हैं उनके इस सभा में धारा-प्रवाह भाषणों से हमारे वाद-विवाद की गंभीरता 
में वृद्धि हुई है? मैं तो यह कदापि नहीं सोच सकता हूं कि अपने विधान-मंडलों 
में धार्मिक तथा वेदान्ती लोगों के प्रवेश में कोई सांवेधानिक रुकावट हो। हम भारत 
में सदैव किसी मूल आध्यात्मिक सिद्धान्त के पक्षपाती रहे हैं। चाहे अन्य 
विधान-मंडलों ने उपबन्ध न किया हो और ऐसे धार्मिक व्यक्तियों तथा अध्यात्मवादियों 
के लिये स्थान न दिया जो-मैं समझता हूं कि यह मैं ठीक बात नहीं कह रहा 
हूं क्योंकि ब्रिटिश संसद में लार्ड टेम्पोरत और लार्ड स्प्रिच्यूएल हैं: अन्य कुछ और 
देशों में भी ऐसी व्यवस्था है-मेरे विचार से आयरलैंड की संसद में तथा अन्य 
देशों में-पर यदि उनके यहां नहीं भी है तब भी मेरे लिये वह कोई उदाहरण 
नहीं है। अपने देश के लिये संविधान बनाते हुए हमें अपनी जाति, अपने देश और 
राष्ट्र की सुन्दर परम्पराओं को तिलांजलि नहीं देनी चाहिये। किसी रूप में भी संसार 
को हमें यह नहीं समझने देना चाहिये कि हमारे विधान-मंडलों में धार्मिक व्यक्तियों 
और वेदान्तियों के लिये कोई स्थान नहीं है। कुछ मास पहिले इस सभा ने मेरे 
एक संशोधन को स्वीकार किया था जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथों में 
ईश्वर शब्द को रखा गया था। सर्वशक्तिमान ईश्वर को रखने के संशोधन को जिस 
भावना से इस सभा ने स्वीकार किया था मैं कहता हूं कि यदि हम यह उपबन्ध 
करें कि उत्तर सदन में हिन्दू, मुसलमान, पारसी, सिख तथा अन्य मतों के आचार्यो 
के लिये स्थान है--क्योंकि यह खंड केवल इसी विषय का है--तो यह भी उसी 
भावना के अनुरूप होगा। उत्तर सदन में प्रत्येक मत के आचार्यों का मैं स्वागत 
करूंगा और यह केवल सदन के गौरव के लिये कल्याणकर नहीं होगा, प्रत्युत 
सभा में एकता स्थापित करने के लिये भी कल्याणकर होगा। 


मेरे मित्र श्री नज़ीरुद्दीनी अहमद द्वारा पेश किये गये संशोधन के सम्बन्ध में 
कि औषधि को स्थान दिया जाये मैं समझता हूं कि औषधि विज्ञान के अन्तर्गत 
है अत: औषधि के लिये किसी विशेष संशोधन की आवश्यकता नहीं है। मेरे इस 
संशोधन के विरुद्ध यह तर्क प्रस्तुत किया जा सकता है कि साहित्य अथवा कला 
अथवा विज्ञान या ये सब मिलकर वेदान्त के अन्तर्गत हैं। ग्रीकों के अनुसार विज्ञान 
का अर्थ “जानना' अर्थात्‌ ज्ञान से है, पर विज्ञान-उच्च कोटि के विज्ञान के उच्च 
कोटि का ज्ञान--पराविद्या तथा अपराविद्या--आ जाता है-यद्यपि विज्ञान के आधुनिक 
प्रचलित अर्थ में वेदान्त और धर्म नहीं आता है। वास्तव में आज समस्त महान 
वैज्ञानिक इस बात से सहमत हैं कि जहां विज्ञान का अन्त होता है वहां से धर्म 
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प्रारम्भ होता है। यह मानता हूं कि एक दिन ऐसा होगा जबकि विज्ञान और वेदान्त 
के बीच की यह कच्ची दीवाल हट जायेगी और उच्च कोटि के विज्ञान और उच्च 
कोटि के वेदान्त एक समझे जायेंगे। पर आज ऐसा नहीं है और हम उस विशिष्ट 
युग के लिये विधान बना रहे हैं जिसमें विज्ञान और कला एक ओर है और धर्म 
ओर वेदान्त दूसरी ओर। अतः मैं आग्रह करता हूं कि खंड (5) में उल्लिखित 
श्रेणियों को बढ़ा दिया जाये जिससे कि वेदान्त धर्म के प्रतिनिधि भी उसमें 
आ जायें। और मैं आशा करता हूं कि इस देश की भावी संसद के उत्तर सदन 
में ऐसे व्यक्ति आयेंगे जिन्होंने अपना समस्त जीवन केवल साहित्य, विज्ञान और 
कला के प्रति ही अर्पण न किया होगा वरन्‌ उच्च कोटि के वेदान्त तथा उच्च 
कोटि के धर्म के प्रति भी अर्पण किया होगा। 


श्रीमान, मैं अपने सब संशोधनों को पेश करता हूं और सभा की स्वीकृति के 
लिये प्रस्तुत करता हूं। 


*उपाध्यक्ष: सदस्यों को मैं यह स्मरण कराना चाहूंगा कि इस अनुच्छेद पर 
पिछली बार हम बहुत देर तक चर्चा कर चुके थे। मैं आशा करता हूं कि सदस्य 
केवल नई बातें ही रखेंगे और उनको संक्षेप में कहेंगे। 


*श्री ब्रजेश्वर प्रसाद (बिहार: जनरल): श्रीमान, डॉ. अम्बेडकर द्वारा पेश किये 
गये अनुच्छेद 50 का विरोध करने के लिये मैं खड़ा होता हूं। खंड (॥) में 
यह कहा गया है कि विधान-परिषद्‌ वाले राज्य की विधान-परिषद्‌ के सदस्यों की 
समस्त संख्या उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों की समस्त संख्या की एक 
चौथाई से अधिक नहीं होगी। मैं नहीं समझ पाता हूं कि सदस्य संख्या को समस्त 
की चौथाई तक क्‍यों सीमित किया गया है। इसी प्रकार खंड (2) में “जिस प्रकार 
संसद विधि द्वारा विहित करे” शब्द अब भी वर्तमान हैं। मुझे यह आशा थी कि 
पिछली बार इस अनुच्छेद पर चर्चा हो जाने के बाद विधान-परिषद्‌ की रचना में 
हस्तक्षेप करने का कृत्सित कार्य संसद के पास नहीं रहेगा। मेरी यह धारणा है---मेरी 
बात ठीक की जा सकती है--मुझे यह भी आशा है कि मेरी शंकायें निराधार हैं--पर 
मेरी यह धारणा है कि मसौदा-समिति के सदस्यों ने अब अपने विचार बदल दिये 
हैं, वे अब इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि प्रान्तों में ट्वितिय सदन रखना वांछनीय 
नहीं है और इसीलिये अब वे इन रीतियों को अपना रहे हैं जिससे कि प्ररान्तों 
में द्वितिय सदन बन ही न सकें। अनुच्छेद में यह नहीं कहा गया है कि 
विधान-परिषद्‌ की रचना का विनिश्चय संसद कब करे: पूरे के पूरे प्रश्न को बिना 
किसी विनिश्चय के छोड़ा जा सकता है। समय के अभाव का बहाना करके भारतीय 
सरकार सभा के समक्ष विधान-परिषदों की रचना के प्रश्न पर विनिश्चय करने के 
विषय को प्रस्तुत न करे। इसका फल यह होगा कि संविधान के प्रारम्भ पर प्रान्तों 
में विधान-परिषदें होंगी ही नहीं। 


श्रीमान, प्रान्तों में द्वितीय सदनों का मैं कट्टर समर्थक हूं। मैं समझता हूं कि 
अंधेरे में हम एक बड़ी कुदान लगा रहे हैं। वयस्क-मताधिकार अहिंसा और अव्यवस्था 
की शक्तियों को जिस मात्रा तक स्वतंत्र करेगा उसका शायद अभी हमें कोई अनुमान 
नहीं है। अतः मैं समझता हूं कि देश में ऐसी कोई संख्या होनी चाहिये जो 
वयस्क-मताधिकार की उच्छुंखलताओं पर अवरोधक के रूप में कार्य कर सके। दूसरी 
बात यह है कि खंड (3) के सब उपखंडों में संसद आ धमकती है। यह संविधान 
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सभा के विनिश्चय करने की बात है न कि संसद की नगरपालिकाओं, और जिला 
मंडलियों के अतिरिक्त और कौन-कौन से स्थानीय प्राधिकार हों जो विधान परिषदों 
के लिये निर्वाचकत मंडल बनायें। और भी उपखंड (ख) में स्नातकों के बराबर 
की अर्हता विहित करना संसद पर छोड़ किया गया है। इसी प्रकार खंड (ग) 
में निर्वाचक्त मंडल का विनिश्चय करना संसद पर छोड़ दिया गया है और खंड 
(4) में यह कहा गया हे कि खंड (क) से (ग) तक के अधीन निर्वाचित होने 
वाले सदस्य ऐसे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में चुने जायेंगे जेसे कि संसद निर्मित किसी 
विधि के अधीन या द्वारा विहेत किये जायें। 


अतः मेरा यह निश्चित मत है कि अनुच्छेद 50 में मूल परिवर्तन कर दिया 
गया है। संविधान के मसौदे में जो अनुच्छेद है वह बिल्कुल ही भिन्‍न प्रकार का 
है जिसमें सदन की रचना में हस्तक्षेप करने की शक्ति संसद को नहीं दी गई 
है। पर किसी न किसी प्रकार से यह शक्ति लाद दी गई है और इसका कारण 
मसौदा-समिति के सदस्य ही भली प्रकार जानते होंगे--संभव हे इस परिवर्तन का 
उत्तरदायित्व उन पर न हो-इस विषय में वे स्वतंत्रता से कार्य न कर सके हों। 
मैं नहीं समझ पाता हूं कि विधान-परिषदों की रचना के प्रश्न पर विनिश्चय करने 
के लिये भावी संसद की स्थिति किस प्रकार अच्छी हो सकेगी। हम यहां विगत 
33 महीने से बेठते चले आ रहे हैं। अब हमारी यह स्थिति नहीं है कि विधान-परिषदों 
की रचना के प्रश्न पर विनिश्चच कर सकें तो मैं नहीं समझता हूं कि भारत की 
भावी संसद क्‍्योंकर इस प्रश्न पर विनिश्चय करने के लिये हमसे अच्छी स्थिति 
प्राप्त कर सकेगी। कुसमय को टालने से कोई लाभ नहीं। यह अधिक अच्छा होगा 
कि हम यहां बेठें ओर विधान-परिषदों की रचना का विनिश्चय करें और या हम 
यह साफ कर दें कि राज्यों में विधान-परिषदों की कोई आवश्यकता नहीं हे। शायद 
उच्च निकायों तथा प्राधिकारियों के विनिश्वय को अधिकांश सदस्य स्वीकार कर 
लें और मान लें। 


विधान-परिषदों के प्रश्न पर अपनी स्थिति को मैं एक बार और स्पष्ट करना 
चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि ये नामनिर्देशित निकाय हों। विधान-परिषद्‌ में राज्यपाल 
अपने स्वविवेक से अथवा राष्ट्रपति नाम निर्देशित करे। सदस्य समस्त जीवन के 
लिये नाम निर्देशित होने चाहियें और सदस्यों के लिये कुछ शैक्षणिक अर्हतायें होनी 
चाहियें। किसी ऐसी सदस्य को भेजने से कुछ लाभ नहीं जो अपने हस्ताक्षर करना 
नहीं जानता हो। किसी नगरपालिका या जिला मंडल द्वारा यदि कोई व्यक्ति निर्वाचित 
किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है--नगरपालक को विधान परिषद में 
जाने दीजिये--पर वह नगरपालक स्नातक होना चाहिये। यदि कोई पाठशाला का 
अध्यापक विधान परिषद में जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर वह अध्यापक 
स्नातक हो। प्रान्तीय सभा का सदस्य यदि विधान-परिषद्‌ में आता है तो मुझे कोई 
आपत्ति नहीं है पर वह स्नातक होना चाहिये। यदि राज्यपाल विधान परिषद में 
व्यक्तियों का नामनिर्देशन करता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है पर मैं चाहता हूं 
कि वह केवल स्नातकों का ही नाम निदेशन करे। विधान-परिषदों में निरक्षरों को 
भेजने से कोई लाभ नहीं। 
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“श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी (संयुक्त प्रान्त: जनरल): अध्यक्ष महोदय, अनुच्देद 50 
पहले एक बार इस सभा के समक्ष वाद-विवाद के लिये प्रस्तुत हुआ था और 
उस समय इस प्रश्न पर वाद-विवाद हुआ था कि उत्तर सदन की रचना किसके 
द्वारा होगी। इसके लिये सदस्यों का निर्वाचन कौर करे--नगरपालिकायें या प्रान्तीय 
सभायें-इस प्रश्न के सम्बन्ध में इस समय जो संशोधन पेश किया है उसमें निर्वाचक 
मंडल का उल्लेख कर दिया है पर उन लोगों की अर्हताओं को उल्लेख नहीं किया 
है जो उत्तर सदन में सदस्य होने के पात्र होंगे। 


यदि हम इस बात का कारण खोजें कि उत्तर सदन क्‍यों बनाया जाता है तो 
हम सब यह समझते हैं कि उत्तर सदन की आवश्यकता इस कारण है कि वह 
पुनरीक्षण करने वाला सदन होगा, छोटे संशोधनों अथवा लाभदायक संशोधनों के 
समावेश करने का वह सभाओं को अवसर देगा और इस कारण भी कि प्रथम 
सदन को समाज के उन सदस्यों के विचार-विमर्श का लाभ होगा जो वयस्कमताधिकार 
वाले निर्वाचक मंडलों में चुनाव के लिये खड़े नहीं हो सकते हैं-किसी न किसी 
दशा में समाज के इन सदस्यों का सम्पर्क विधान सम्बन्धी तथा सरकारी कार्यों से 
होना चाहिये। अत: श्रीमान, मैं समझती हूं कि इस उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुए 
इन दो श्रेणियों के लिये भी सदस्यों की कुछ न कुछ अह्तायें निर्धारित कर देनी 
चाहिये थीं-अर्थात्‌ उनके लिये जिनका निर्वाचन नगरपालिकाओं और जिला मंडलियों 
द्वारा होगा उनके लिये जिनका निर्वाचन प्रान्तीय सभाओं द्वारा होगा। 


एक और बात है। मुझे खुशी है कि अध्यापन वृत्ति को भी ले लिया गया 
है। मैं केवल इस बात पर जोर दूंगी कि पाठशालाओं के अध्यापक ही नहीं वरन्‌ 
स्वेच्छा से अध्यापन कार्य करने वाले व्यक्तियों को भी लिया जाये। नयी व्यवस्था 
में यदि शिक्षा में अधिक प्रगति करनी है तो मुझे विश्वास है कि हमें ऐसे योग्य 
तथा अर्ह व्यक्तियों की सहायता की आवश्यकता होगी जो स्वेच्छापूर्वक अध्यापन 
कार्य करेंगे। अतः मैं यह सुझाव रखूंगी कि अध्यापन वृत्ति में स्वेच्छा से अध्यापन 
कार्य करने वाले व्यक्तियों को भी रखा जाये समय समय पर हमारे मंत्री जनता 
से यह निवेदन करते रहे हैं कि इस महान कार्य में वह आगे आये और सहायता 
करे। अत: मैं समझती हूं कि उनसे सम्पर्क रखने का प्रयास करना चाहिये। 


तीसरी बात यह है कि जहां आपने राज्यपाल द्वारा सदस्यों के नामनिर्देशन उल्लेख 
किया है वहां “सामाजिक सेवायें" शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस सम्बन्ध में 
मैंने एक इस प्रकार के संशोधन की सूचना दी है कि “सामाजिक सेवाओं' के 
अन्तर्गत 'स्वेच्छाकृत सामाजिक सेवायें” होनी चाहिये। जिस उद्देश्य से मैंने यह संशोधन 
भेजा था वह यह था कि जैसा हम सब जानते हैं। अथवा इस अनुच्छेद को पारित 
करते समय मुझे विश्वास है कि लोगों के मन में यही विचार है कि सामाजिक 
सेवा स्वेच्छाकृत सामाजिक सेवा है अथवा वह सामाजिक सेवा है जो हरिजन सेवक 
संघ, कस्तूरबा स्मारक समिति अथवा अन्य ऐसी ही उपयोगी संस्थाओं द्वारा की जाती 
है जहां यद्यपि कार्यकर्ताओं को वेतन दिया जाता है पर उसे वेतन नहीं कहा जा 
सकता बल्कि न्यूनाधिक रूप में वह सहायता के रूप में होता है और इस कार्य 
में कार्यकर्ता अपना अधिकांश समय देते हैं। मैं 'स्वेच्छाकृत सामाजिक सेवा” शब्दों 
पर इस कारण ज़ोर देती हूं कि अभी-अभी प्रान्तीय तथा अन्य सरकारों ने इस 
विषय में अध्ययन की आशायें खोल दी हैं और सामाजिक सेवा शिविरों का संगठन 
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किया है जिनमें उपस्थित होने पर प्रमाण-पत्र दिये जा रहे हैं। जो स्त्रियां इस प्रकार 
की सामाजिक सेवा करना चाहती हैं उनके लिये प्रान्तों ने ऐसे शिविर खोल कर 
उन्हें कोई अवसर नहीं दिया है। इस प्रकार की सामाजिक सेवाओं की संस्थायें 
खोलने के लिये सुविधाओं का अभाव है। अत: जब मैं यह कहती हूं कि स्वेच्छाकृत 
सामाजिक सेवाओं का समावेश किया जाये तो मेरा अभिप्राय यह हे कि जो स्त्रियों 
के संगठन कार्य कर रहे हैं ओर जिन ऐसे संगठनों के सदस्य इन नाम निर्देशनों 
के पात्र हैं उनको “सामाजिक सेवाओं” का संकीर्ण अर्थ पर छोड़ न दिया जाये। 


एक और सुझाव यह है कि एक विशिष्ट प्रकार का श्रमिक वर्ग जो असंगठित 
है और जिसका निर्वाचन क्षेत्र नहीं बना है और चूंकि श्रमिक वर्ग का प्रतिनिधित्व 
प्रथम सदन में कर दिया गया है इस कारण उत्तर सदन में भी उसका प्रतिनिधान 
किया जाये और समाज के इन लाभदायक सदस्यों का सहयोग प्राप्त किया जाये। 


*थ्री बी.एस. सरवटे (मध्य भारत): श्रीमान, प्रस्थापित अनुच्छेद 50 में यह 
देखा गया होगा कि खंड (3) विश्वविद्यालय के स्नातकों को प्रतिनिधान देता हे। 
जिस रूप में इस खंड की शब्दावली है उससे कुछ कठिनाई पैदा हो जाती है। 
इस पद “ऐसे व्यक्तियों से मिलकर जो भारत राज्य क्षेत्र में के किसी विश्वविद्यालय 
के कम से कम तीन वर्ष के स्नातक हें” से यह अर्थ निकलता है कि स्नातकों 
को सदस्य होने के लिये दो शर्तें आवश्यक हैं: सर्वप्रथम यह कि वे तीन वर्ष 
के स्नातक हों और दूसरी यह कि विश्वविद्यालय भारत राज्य क्षेत्र में हो। इससे 
बड़ी कठिनाई होगी। उदाहरणार्थ मध्य भारत में कोई विश्वविद्यालय नहीं है। अतः 
मध्य भारत का कोई भी विश्वविद्यालय का स्नातक इस खंड के अधीन मत नहीं 
दे सकेगा। दूसरी कठिनाई यह होगी कि सन्‌ 904 के पूर्व विश्वविद्यालयों का 
प्रादेशिक क्षेत्राधिकार विहित करने वाला कोई भी विश्वविद्यालय अधिनियम नहीं था। 
अतः कोई भी व्यक्ति जो विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में बेठने का इच्छुक होता 
था वह अपने प्रान्त से बाहर की विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं में बैठ सकता था। 
उदाहरणार्थ बम्बई का विद्यार्थी कलकत्ता विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में बेठने दिया 
जाता था। यह भी हो सकता है कि जो व्यक्ति पहले कलकत्ता के निवासी थे 
और कलकत्ता से स्नातक बन चुके थे वे अब दूसरे प्रान्तों में चले गये हों और 
वहां के निवासी हो गये हों। ऐसे व्यक्ति इस राज्य अर्थात्‌ प्रान्त से बाहर स्थित 
विश्वविद्यालय के स्नातक होने के कारण उस प्रान्त अथवा राज्य में मत नहीं दे 
सकेंगे। इस कठिनाई से मुक्त होने के लिये मैं दो संशोधन पेश करने की अनुमति 
मांगता हूं जिनसे प्रस्तावक का उद्देश् और भी अधिक सुसंगत रूप में प्रकट हो 
जायेगा। मैं आशा करता हूं कि डॉ. अम्बेडकर उनको स्वीकार कर लेंगे। पहला 
संशोधन जो मैं पेश करना चाहता हूं यह है: खंड (ख) की दूसरी पंक्ति में 
“02505! शब्द के पश्चात्‌ “एा0 भा ॥4गाप9 68भाए ॥ ॥6 $406 १0! शब्द 
प्रविष्तष किये जायें। 


मेरा दूसरा संशोधन यह है 'थाए एरश्णआए” शब्दों के बाद आने वाले था 
॥76 $96' शब्दों के स्थान में था] ध6 (शापराणाए रण पा09' शब्द रखे जायें। अतः 
संशोधित रूप में यह खंड इस प्रकार का हो जायेगा; “यथाशक्य द्वाशदांश उस राज्य 
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में निवास करने वाले ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बने हुये निर्वाचक मंडलों द्वारा 
निर्वाचित होगा जो उस राज्य में स्वभावत: निवास कर रहे हैं और भारत राज्य 
क्षेत्र में के किसी विश्वविद्यालय के कम से कम तीन वर्ष के स्नातक हें।” ये 
विश्वास है कि इन संशोधनों से उद्देश्य और भी अधिक स्पष्ट हो जायेगा 
माननीय प्रस्तावक महोदय को ये संशोधन स्वीकार्य होंगे। 


*डॉ. पी.एस. देशमुख: (मध्यप्रान्‍्न और बरार: जनरल): उपाध्यक्ष महोदय, 
माननीय अध्यक्ष महोदय के कहने से यहां हम संविधान में प्रान्तों में दूसरे सदनों 
की रचना निश्चित करने की रूपरेखा रख रहे हैं और जेसा कि पहले सुझाया गया 
था इसे संसद पर नहीं छोड़ रहे हैं। मैं इसे रूप रेखा कहता हूं क्‍योंकि माननीय 
सदस्यों ने देखा होगा कि लगभग प्रत्येक खंड में ऐसी कोई न बात है जिसका 
विनिश्चय संसद द्वारा ही किया जायेगा। “जिस प्रकार संसद विधि के द्वारा उल्लेख 
करे अथवा जिस प्रकार विधि के द्वारा विहेत किया जाये” शब्द प्रत्येक खंड में 
हैं। इससे यह विदित होता है कि द्वितीय सदनों के सम्पूर्ण ढांच की केवल रूपरेखा 
ही यहां प्रस्तुत की गई है जिसमें केवल उन संख्याओं का उल्लेख किया गया 
है जो इन खंडों में दिये हुये विभिन्‍न हितों का प्रतिनिधान करेगी। 


यह होते हुये भी कि हमारे सामने यह रूपरेखा है, मैं समझता हूं कि अब 
भी यह कहना ठीक है कि वास्तव में द्वितीय सदन की कोई आवश्यकता नहीं 

क्योंकि अभी तक हम यही निश्चित नहीं कर पाये हैं कि उन सदनों में किन 
किन हितों की रक्षा की जायेगी और किन किन का प्रतिनिधान किया जायेगा। इस 
संशोधित अनुच्छेद की शरण लेकर हम कुछ प्रान्तों के दूसरे सदनों में लोगों की 
उन श्रेणियों को प्रतिनिधान दे रहे हैं जो सच्चे अर्थ में उसके योग्य नहीं हैं। यदि 
हम इस दृष्टिकोण से इस अनुच्छेद की परीक्षा करें तो हमें यह बात माननी पड़ेगी 
कि द्वितीय सदनों की रचना विधान-सभाओं अर्थात्‌ प्रथम सदनों की रचना से बहुत 
कुछ भिन्‍न नहीं होगी। उसका तृतीयांश तो स्वयं विधान-सभा के ही सदस्यों द्वारा 
चुना जायेगा। यह असंभव है कि वे अपने से असमान व्यक्तियों को चुने। यह 
बहुत कुछ संभव है कि वे अपनी जैसी अर्हता तथा सामाजिक स्थिति वाले व्यक्तियों 
को ही चुनेंगे। शायद आर्थिक रूप में भी जो इस प्रकार चुने जायेंगे उनका वही 
आधार होगा जो वयस्कमताधिकार द्वारा प्रान्तीय सभाओं के लिये चुने जाने वाले लोगों 
का होगा। और यदि हम अन्य श्रेणियों की ओर देखें जैसे कि वे व्यक्ति जिनका 
चुनाव स्‍्नातकों तथा अध्यापकों द्वारा किया जायेगा तो ऐसी कोई सम्भावना नहीं हे 
कि समाज के सर्वोत्तम व्यक्तियों का ही चुनाव हो। वे भी संभवत: उसी प्रकार 
के हों जैसे कि विधान-सभा के सदस्य होंगे। इस अनुच्छेद में इस बात की भी 
छाप है कि इसका मसौदा जल्दी में बनाया गया है। इसमें बहुत से असंतोषजनक 
पद प्रयुक्त हैं और बहुत सी त्रुटियां हैं-एक तो श्री सरवटे के बताई है। जहां 
तक इस समूचे संविधान के निर्माण का सम्बन्ध है इसमें अवसर के लिये भी 
स्थान है। इस विशिष्ट अनुच्छेद से यह सिद्ध होता है। मैं नहीं समझता हूं कि 
माननीय सदस्य यह बता सकेंगे कि किसी भी अवसर पर किसी चर्चा में किसी 
माध्यमिक पाठशाला के अध्यापक को द्वितीय सदनों के सदस्यों के चुनाव में मतदाता 
के रूप में रखा गया हो। डॉ. अम्बेडकर द्वारा पेश किये गये संशोधन में माध्यमिक 
पाठशाला के अध्यापक को इस महत्वपूर्ण विशेषाधिकार का देना मैं प्रथम बार सुन 
रहा हूं। हमारे यहां विश्वविद्यालयों के स्नातक हैं। उनको प्रतिनिधान देने के विषय 
में कोई व्यक्ति समझ सकता है। मैं नहीं समझ पाता हूं कि माध्यमिक पाठशाला 
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के अध्यापक को यह विशेषाधिकार क्‍यों दिया गया है? और यदि माध्यमिक पाठशाला 
के अध्यापक को यह गौरव दिया जा सकता है तो यह विशेषाधिकार प्राथमिक 
पाठशाला के अध्यापक को क्‍यों नहीं दिया जाता है? मैं समझता हूं कि प्राथमिकता 
पाठशाला के अध्यापकों पर यह एक बड़ा भारी अन्याय है। दूसरी बात यह हे 
कि जब हम एक स्नातक को तथा एक माध्यमिक पाठशाला के अध्यापक को 
द्वितीय सदन में लोगों का निर्वाचन करने के लिये अर्ह व्यक्ति समझ रहे हें तो 
इन लोगों को राजनीति से दूर रखना किस प्रकार सम्भव होगा? श्रीमान, मैं नहीं 
समझता हूं कि मसौदा समिति ने विषय के इस पहलू पर बड़ी सावधानी से विचार 
किया है। सरकारी सेवाओं में लोगों की संख्या बहुत अधिक होने वाली है और 
ये लोग अधिकतर स्नातक होंगे चाहे मेरे मित्र श्री ब्रजेश्वर प्रसाद द्वारा व्यक्त किये 
गये विचार सभा को मान्य न हों। जहां कहीं हम जाते हैं हमें स्नातक ही मिलते 
हैं--धन्यवाद है ब्रिटिश सरकार के विश्वविद्यालय की शिक्षा पर अनुपात के विरुद्ध 
मूल्य को और विश्वविद्यालय की उपाधियों अन्धाधुन्ध सम्मान को जिससे मैं पूर्णतया 
असहमत हूं--इसके कारण सरकारी सेवाओं में स्नातकों की एक बहुत बड़ी संख्या 
नहीं हो जायेगी। या तो आपको उन्हें दिन प्रतिदिन की राजनीति में हस्तक्षेप करने 
देना होगा। मैं यह चाहूंगा कि डॉ. अम्बेडकर इस बात की कल्पना करें कि सेवाओं 
की क्‍या स्थिति होगी। क्‍या यह बुद्धिमानी होगी कि स्थायी सेवकों को राजनीति 
में भाग लेने दें और निर्वाचनों में जाने दें--शायद्‌, में आशा करता हूं कि उम्मीदवारों 
के रूप में नहीं बल्कि मतदाता के रूप में? और देश की पूरी की पूरी राजनीति 
पर इस सबका क्‍या प्रभाव पडेगा। इस पर विचार करना में मसोदा समिति के 
माननीय सदस्यों पर छोड़ता हूं। इस विषय में मेरे पास एक उदाहरण है जिससे 
यह विदित हो जायेगा कि स्थायी सेवक क्या क्‍या कर सकते हें। नागपुर 
विश्वविद्यालय के एक विशेष प्रकार के स्नातक नागपुर विश्वविद्यालय की समिति 
में कुछ प्रतिनिधियों का निर्वाचन कर सकते हें, अर्थात्‌ विश्वविद्यालय के प्रथम निकाय 
में--और हमारा यह अनुभव है कि इन लोगों में से आधे से अधिक स्थायी सरकारी 
सेवक होते थे क्‍योंकि प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से मतार्थन प्रचार द्वारा प्रभाव डालने 
की उनके पास पर्याप्त शक्ति होती थी। कभी-कभी तो वे मतादाता की इच्छा के 
विरुद्ध मतदाताओं से मतदान की परचियां एकत्रित कर लेते थे और उन पर पहले 
से ही उनके हस्ताक्षर ले लेते थे और उन सब मतदान की परचियों को एक ही 
बंडल में विश्वविद्यालय को भेज देते थे जिससे कि फल की घोषणा होने से पूर्व 
ही आवश्यक प्रथम अधिमान को निश्चित रूप से प्राप्त करने के कारण उनको 
अपने निर्वाचन का विश्वस्त रूप से दृढ़ विश्वास हो जाता था। यहां भी हम उसी 
प्रकार की अनुपाती प्रतिनिधित्व की पद्धति रख रहे हैं। जिसकी कुछ सदस्य बड़ी 
प्रशंसा कर रहे हैं और उनकी वह प्रिय है। मैं तो यह सोचता हूं कि जिस मताधिकार 
को हम उत्तर सदन के प्रतिनिधित्व के लिये प्रस्थापित कर रहे हैं उसके इस पहलू 
पर और भी अधिक सावधानी से यहां तक विचार किया जाना चाहिये कि क्‍या 
उन स्थायी सेवकों को जो अवश्य ही स्नातक होंगे निर्वाचनों में हस्तक्षेप करने तथा 
राजनीति में भाग लेने दिया जाये या नहीं? 
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एक और बात जिस पर मैं जोर देना चाहूंगा वह यह है कि इस संविधान 
का मसौदा मुझे एक अस्थिर लौटरी सा प्रतीत होता है। कम से कम, लोगों की 
दो ऐसी श्रेणियों का भाग्य चेतता हुआ दिखाई देता है जो उत्तर सदन के प्रतिनिधित्व 
का कभी स्वप्न भी नहीं देख सकते थे। मैं 'सहकारी आन्दोलन' शब्दों की प्रविष्टि 
की ओर निर्देश कर रहा हूं जिसको राज्यपाल के नामनिर्देशन के लिये चुना गया 
है। मेरे माननीय मित्र श्री कामत ने इसकी ठीक आलोचना की थी। यह सुझाव 
अवश्य दिया गया था कि स्थानीय मंडलियों और नगरपालिका इत्यादिकों के सदस्यों 
के साथ साथ उन सब लोगों को भी मत दिया जाये जो प्राथमिक सहकारी संस्थानों 
के सदस्य हैं जिससे वे निर्वाचन में भाग ले सकें और उपखंड () में रखे जा 
सकें। मैं नहीं समझ पाता हूं कि ऐसी क्या विशिष्ट सक्षमता, ऐसा क्‍या विशिष्ट 
ज्ञान, ऐसी कया विशेष अर्हता सरकारी आन्दोलन में समझी गई हैं कि राज्यपाल 
इस आन्दोलन में से किसी व्यक्ति को चुनें। यह एक पूर्णतया आश्चर्यजनक प्रस्थापना 
है-मैं नहीं जानता हूं कि इससे हल्के किस शब्द का प्रयोग किया जाये। मैं समझता 
हूं कि यह वास्तव में एक ऐसी बात है जो किसी व्यक्ति की तीत्र इच्छा के 
बिना ही इस अनुच्छेद में आ गई है। इस सम्बन्ध में किसी क्षेत्र की किसी मांग 
के बारे में मुझे तो कोई ज्ञान नहीं है। ये शब्द मेरी समझ से बिल्कुल बाहर 
हैं। सिवा इसके कि केवल संयोगवश ये यहां रख दिये हैं और या हमारा यह 
इरादा है कि उन राय साहबों और राय बहादुरों की सहायता की जाये उनको उन्नत 
बनाया जाये जो इसके कारण फले फूल हैं। उन्होंने कभी एक पाई तक नहीं दी 
न कुछ उधार लिया, उन्होंने सरकार से अथवा अन्य किसी से केवल रुपये लिये 
और किसानों को दे दिये। ऐसे लोगों को महान तथा आदर्श सहकारी समझा जाता 
है। यदि कोई ऐसी विधि बनाने का उद्देश्य है जिससे कि राज्यपाल ऐसे स्थितिहीन 
लोगों का नामनिर्देश कर सके, जिन्होंने दोनों सरकार और कृषक का विदोहन किया 

और द्वितीय सदन में उनके प्रतिनिधि भेज सके तब तो यह उपबन्ध समझ 
में आ सकता हैः अन्यथा मैं तो यह बिल्कुल ही नहीं समझ सकता हूं कि सहकारी 
आन्दोलन को किस प्रकार उपखंड (5) में रखा जाये। मुझे वास्तव में बड़ा ही 
आश्चर्य हुआ है। उन लोगों 28 सरा उदाहरण जिनके प्रतिनिधि उत्तर सदन में 
जा सकते हैं पाठशाला के अ | का है। समष्टि रूप में हम देखते हैं कि 
उत्तर सदन में प्रतिनिधियों की हम जो समस्त संख्या रखना चाहते हैं वह, जहां 
तक प्रान्तीय सभाओं का सम्बन्ध हे, जैसी हम उसकी रचना करना चाहते हें उससे 
बहुत कुछ भिन्‍न नहीं है--और ऐसा होने से इस सदन की रचना पर हमें अपनी 
शक्ति खोने, इतना समय और धन खर्च करने से कोई लाभ नहीं क्‍योंकि वह कोई 
बहुत ही भिन्‍न प्रकार का सदन नहीं होगा। मेरा मन यह भविष्यवाणी करना चाहता 
है कि शायद यह सदन प्रान्तीय सभाओं से भी अधिक प्रतिक्रयावादी हो। उत्तर 
सदन के पक्ष में केवल यही बात है कि स्थायित्व के लिये और जल्दबाजी के 
लिये तथा हानिकर विधान में रोक लगाने के लिये राज्य में एक सदन होना चाहिये 
जिसमें ऐसे व्यक्ति हों जो दिन प्रतिदिन की राजनीति में भाग न लेते हों और 
जो निर्वाचनों में खड़े नहीं होते हों और उनके लिये आवश्यक धन खर्च नहीं करते 
हों। उनका अनुभव, उनका परिपक्व ज्ञान और समाज और देश में उनकी स्थिति 
इस प्रकार की है कि वे साधारण निर्वाचन द्वारा जाने का कष्ट नहीं उठाना चाहते 
हैं। पर समाज के वे गाॉभीर्यपूर्ण अंग हैं और यदि उनके अनुभव से लाभ नहीं 
उठाया जाता है या उनका अनुभव राज्य की सेवा में अर्पित नहीं होता है तो यह 
एक राष्ट्रीय क्षति होगी। इन्हीं प्रयोजनों के लिये द्वितीय सदनों की व्यवस्था की 
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गई है। ऐसे लोगों के द्वितीय सदन में आने के लिये राज्यपाल के नामनिर्देशन 
के अतिरिक्त क्‍या अन्य कोई साधन है? कोई नहीं है। शेष प्रत्येक व्यक्ति की 
वही स्थिति होगी जो प्रान्तीय सभा के सदस्य की है और इस कारण यह सारा 
का सारा प्रबन्ध पूर्णतया अनावश्यक तथा भारस्वरूप होगा और मसौदा समिति का 
जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति नहीं होने पायेगी। मेरे विचार से इस अनुच्छेद का इसी 
रूप में स्वीकार कर और इस प्रकार के सदन की रचना कर यह सभा एक त्रुटि 
करेगी क्‍योंकि यह सदन पूर्णतया व्यर्थ होगा और जिन उद्देश्यों की पूर्ति ऐसे सदन 
से समझी जाती है उनकी यह पूर्ति नहीं करेगा। अतः श्रीमान, मैं यह सुझाव देना 
चाहूंगा कि द्वितीय सदन के सम्पूर्ण ढांचे में परिवर्तन किया जाये या इस पूरे के 
पूरे विचार का परित्याग किया जाये। 


*शथ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: (मद्रास: जनरल): अब इस विषय पर मत लिया 
जाये। 


“उपाध्यक्ष: वाद-विवाद बन्द करने का प्रस्ताव पेश हो चुका है। मैं यह प्रस्ताव 
रखना चाहता हूं...। 


“प्रो, के.टी, शाहः मैंने पहले कहा था कि साधारण वाद-विवाद के लिये में 
अपनी बातों को रख छोड़ूंगा। 


“उपाध्यक्ष: प्रो. शाह अब भाषण दे सकते हैं। इसके बाद में वाद-विवाद बन्द 
करने का प्रस्ताव रखूंगा। 


प्रो. के.टी. शाहः जिस समय ये संशोधन वाद-विवाद के लिये रखा गया था 
अन्य जो संशोधन हमने पहले पेश किये थे वे आच्छादित हो गये थे अथवा परस्पर 
असंगत हो गये थे; और सभा का समय बचाने की इच्छा से तथा वाद-विवाद 
के लिये प्रस्तुत होने वाले वाद-पदों की स्पष्टता बनाये रखने के लिये मैंने उन 
संशोधनों को वापस ले लिया था। मुझे खेद है कि जिस मसौदे को समझोते के 
रूप में मसौदा समिति के माननीय सभापति ने प्रस्तुत किया हे वह सभा के उस 
वर्ग के लिये जो इन विषयों में रूचि रखता है केवल असंतोषजनक ही नहीं हे 
वरन्‌ यह तो उस मूल अनुच्छेद से भी अधिक बुरा है जिस पर यह संशोधन 
प्रस्तुत किया है। मैं अपनी आलोचना को डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्थापित नये अनुच्छेद 
तक ही सीमित रखूंगा और यह बताना चाहूंगा कि किसी प्रकार से भी नया मसौदा 
पुराने मसौदे से अच्छा नहीं है। 


पिछली बार जब हम इस विषय पर वाद-विवाद कर रहे थे डॉ. अम्बेडकर 
ने स्वयं अब्बे सैयीस की उस उत्कृष्ट आलोचना की याद दिलाई थी जिसमें उसने 
कहा था कि यदि द्वितीय सदन प्रथम सदन से सहमत हो जाता है तो वह निरर्थक 
है और यदि असहमत होता है तो वह संकटजनक है। मुझे खेद है कि अपनी 
योग्यता के अनुरूप उन्होंने एक ऐसे द्वितीय सदन की रूप रेखा प्रस्तुत की हे 
जो निरर्थक तथा संकटजनक दोनों प्रकार का होगा और जिसके आधार पर वास्तविक 
प्रकार्य करने के लिये एक ऐसा सदन नहीं बनेगा जो लाभदायक अथवा हानिहीन 
रूप में कार्य कर सके। 
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इस दशा में, जैसा कि बताया जा चुका है, विभिन्‍न राज्यों की जनसंख्या के 
कारण समस्त सदस्य संख्या की परिसीमा असंगत हो जायेगी और राज्य में द्वितीय 
सदन की वास्तविक सदस्य संख्या कदाचित इतनी हो जायेगी कि वह प्रथम सदन 
के साथ संगत तथा क्रियाशील न हो सकेगी। 


पर इस विषय को केवल विवरण के एक विषय के समान पृथक छोड देने 
के पश्चात्‌ मैं एक और विषय की ओर ध्यान आकर्षित करूंगा जो निर्वाचन संबन्धी 
सिद्धान्त और नामनिर्देशन सम्बन्धी सिद्धान्त से सम्बन्ध रखता है और इस मसौदे 
में इन दोनों को मिलाने का प्रयत्न किया गया है। जैसा कि यहां प्रस्थापित किया 
गया है द्वितीय सदन के कुछ सदस्यों का निर्वाचन होगा और संसद द्वारा निर्मित 
विधि के अनुसार निर्वाचक क्षेत्र या निर्वाचक्त मंडल बनाये जायेंगे। में यह समझता 
हूं कि अभिप्राय केन्द्रीय विधान मंडल-विधि निर्माण करने वाले केन्द्रीय निकाय-से 
है। अर्थात्‌ जहां तक कम से कम इन निर्वाचक मंडलों का सम्बन्ध है स्थानीय 
विधान-मंडल अथवा स्थानीय प्राधिकारी इस निकाय की रचना के सम्बन्ध में मूलरूप 
में कुछ भी नहीं कह सकेंगे। 

साथ ही साथ इस अनुच्छेद के एक बाद के खंड में राज्यपाल द्वारा नामनिनिर्देशन 
रखा गया है जो मुख्य: अनन्य रूप से एक स्थानीय प्राधिकारी है। इन दो प्राधिकारियों 
को मिलाना और साथ स्थानीय विधान-मंडल द्वारा निर्वाचन--अर्थात्‌ स्थानीय प्रथम सदन 
द्वारा निर्वाचन--मैं समझता हूं कि यह उन विभिन्‍न हितों अथवा प्राधिकारियों की 
एक खिचड़ी सी बना देता है जिनको इस संशोधन के अधीन द्वितीय सदन में 
अपने प्रतिनिधि अथवा नामनिर्देशित व्यक्ति भेजने का हक हे। 


संविधान के विभिन्‍न भागों में जेसा कि निर्धारित किया गया है द्वितीय सदन 
का उद्देश्य यह होगा कि वह विधान निर्माण में सहायता करे, प्रशासन की एक 
प्रकार से देखभाल अथवा निरीक्षण करे यद्यपि वित्त पर उसे समान प्राधिकार नहीं 
है और कभी कभी तत्कथित जल्दबाजी के विधान में विलम्ब लगाये। यदि द्वितीय 
सदन का यही प्रयोजन अथवा प्रकार्य है, जेसा कि इस संविधान में विचारा गया 
है, तब तो उसकी रचना के लिये यहां बनाये गये उपबन्ध किसी प्रकार से भी 
इस प्रयोजन की पूर्ति नहीं करेंगे। 


सर्वप्रथम उसकी समस्त सदस्य संख्या बहुत कम है--वह प्रथम सदन के चतुर्थाश 
से अधिक नहीं होगी--अतः प्रथम सदन के बहुमत द्वारा दी गई सम्मति पर वह 
सफल रूप से प्रभाव नहीं डाल सकेगी जब तक कि वह बहुमत बहुत कम न हो। 


दूसरी बात यह है कि द्वितीय सदन में तृतीयांश और षटांश मिलकर अर्थात्‌ 
छः में से पांच भाग ऐसे सदस्यों का होगा जो किसी न किसी रूप में प्रथम सदन 
के ही नामनिर्देशित व्यक्ति होंगे। राज्यपाल सदस्यों का लगभग 2/6 नामनिर्देशित 
करता है। अनुमानतः वह शक्तिप्राप्त पक्ष की मंत्रणा के अनुसार नामनिर्देशन करेगा। 
अतः प्रथम सदन के अथवा प्रथम सदन में शक्ति प्राप्त पक्ष की मंत्रणा पर राज्यपाल 
के कम से कम छ:; में से पांच सदस्य होंगे। इस प्रकार राज्य तंत्र को और भी 
अधिक लाभदायक बनाये बिना यह उस तंत्र में उलझन पैदा करेगा या वेसा ही 
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[प्रो. के.टी. शाह] 


एक और तंत्र हो जायेगा। वाद-विवाद में संशोधन के रूप में नहीं वरन्‌ एक टिप्पणी 
के रूप में एक सुझाव दिया गया था कि इस सदन में कुछ सदस्यों को अथवा 
इस सदन के कुछ भाग के सदस्यों को जीवन पर्यन्त सदस्य बना लिया जाये। 
सिद्धान्ततः स्वयं द्वितीय सदन के विरुद्ध होने के कारण कुछ सदस्यों को आजीवन 
सदस्य बनाने को मैं एक सुधार के रूप में नहीं देखता हूं। किसी दशा में भी 
चाहे नामनिर्देशन द्वारा रचना हो अथवा चाहे प्रथम सदन के निर्वाचन और राज्यपाल 
के नामनिर्देशन द्वारा रचना हो पर वह, मेरे विचार से, संसद द्वारा अधिनियमित केन्द्रीय 
दा द्वारा निश्चित निर्वाचक्त मंडल के सामान्य सिद्धान्त में कुछ गड़बड़ी पैदा 
करेगी। 


इसके बाद उन विभिन्‍न सदस्यों के सम्बन्ध में जिनको स्नातकों अर्थात्‌ अध्यापकों 
के प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय सदन में लाने का प्रयास किया गया है। वास्तव 
में मैं यह नहीं समझ पाता हूं कि ऐसे किस प्रयोजन की पूर्ति के लिये वे विशेष 
रूप से अर्ह हैं जिसकी पूर्ति स्थानीय निकायों अथवा प्रथम सदन द्वारा निर्वाचित 
सदस्यों से न हो सकेगी। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग विशेषकर स्नातक 
और अध्यापक, जो प्रत्येक द्वादशांश में हैं, वे यदि सहायता दे सकेंगे तो वाद पदों 
में गड़बड़ी पैदा करने में ही सहायता देगें जिससे कि वाद-विवाद और भी अधिक 
कठिन तथा दुरूह हो जाये और प्रगति में और भी अधिक बाधा पडे अपेक्षाकृत 
किसी लाभदायक प्रयोजन की पूर्ति के। डॉ. देशमुख तथा अन्य वकक्‍ताओं ने उस 
प्रकार का वर्णन किया था जिस प्रकार, एक उदाहरण के रूप में, अपने निजी 
निकटतम स्वार्थों की पति के लिये विश्वविद्यालय के निर्वाचनों में स्नातक लोग 
कार्य करते हैं। स्नातकों के निर्वाचक मंडल की कार्यशैली का मैं अपना निजी अनुभव 
उद्धृत कर सकता हूं। विश्वविद्यालय के निकायों में उनके प्रतिनिधि होने के अधिकार 
का चाहे मैं कितना ही कट्टर समर्थक क्‍यों न हूं पर राज्य के द्वितीय सदन के 
लिये उनका एक विशेष निर्वाचक मंडल बनाने में मुझे भय है। और तीन साल 
की शर्त में तो मुझे कोई भी तर्क अथवा सिद्धान्त नहीं दिखाई देता हे। 


द्वितीय सदन में प्रतिनिधि होने के लिये उन्हें सदस्य के रूप में प्राप्त करने 
में चाहे जो कुछ सुविधायें हों पर मैं यह नहीं समझ पाता हूं कि राज्य के किसी 
अन्य वर्ग अथवा वृत्तियों को न लेकर स्नातकों और अध्यापकों को ही चुनने में 
क्या सिद्धान्त हो सकता था। और फिर अध्यापक तो सामाजिक सेवाओं के अंग 
होंगे। मैं यह मानता हूं कि सामाजिक सेवा इतना विस्तृत तथा व्यापक पद है कि 
उसमें अध्यापक, स्वास्थ्योन्नति के कर्मी, जेल अथवा कारखानों में लोक कल्याण 
हेतु जाने वाले दर्शकगण इत्यादि इत्यादि सरलता से आ जाते हैं-अत: यदि हम 
वास्तव में सामाजिक सेवाओं को स्वयं एक पूर्ण श्रेणी के रूप में रखना चाहते 
हैं तो अध्यापकों को समान किसी एक अंश को सुनना पुनः आवश्यकता से अधिक 
बढ़ जाना है अथवा एक प्रकार से दुबारा तंत्र की स्थापना करना है। 

अन्तिम उदाहरण में राज्यपाल द्वारा कुछ सदस्यों के नामनिर्देशन के सम्बन्ध का 
वर्गीकरण जैसे कि विज्ञान, साहित्य, कला, सहकारी आन्दोलन और सामाजिक 
सेवायें-उसमें भी फिर मुझे वही दोष दिखाई देता है कि इसमें भी कोई ऐसा सिद्धान्त 
नहीं है जिसके द्वारा इनको चुना गया है और अन्य को जो ठीक इनकी कोटि 
में आ सकते थे छोड़ दिया गया है। 


संविधान का प्रारूप [733 


मेरे मित्र श्री कामत ने यह उल्लेख किया था कि वे धर्म को प्रविष्ट करना 
चाहेंगे। यह एक ऐसा विषय है जिसमें मैं श्री कामत से कभी सहमत नहीं हो 
सका हूं। इस प्रकार के निकायों में धर्म का प्रतिनिधान मुझे पूर्णतया असंगत प्रतीत 
होता है। पर है यह भी एक श्रेणी जिसका सुझाव दिया जा सकता हे--पर मैं यह 
ठीक ठीक कल्पना नहीं कर सकता हूं कि यह श्रेणी किस प्रकार प्रयुक्त होगी। 
कया आप धार्मिक मंत्रियों को चुनेंगे? या आप उनको चुनेंगे जो इसकी प्रशंसा में 
चीखते हैं या उसको मानते हैं? अथवा उनको जो शान्तिपूर्वक धर्म का पालन करते 
हैं जिनकी संख्या अविदित है? ये ऐसी श्रेणियां हैं कि यदि इनको द्वितीय सदन 
में रख लिया जाता है तो मेरी समझ से राज्यपाल को अथवा उसके परामर्श दाताओं 
की सजावट के लिये या उन खास लोगों का सम्मान करने के लिये जो कला, 
साहित्य, विज्ञान, सहकारी आन्दोलन तथा सामाजिक सेवाओं के प्रतिनिधि समझे जायेंगे 
उनको रखने की अति अधिक शक्ति देना है। इन सबमें शायद सहकारी आन्दोलन 
ही एक ऐसी श्रेणी है जिसके बारे में में यह कहा जा सकता है कि उसके संगठन 
का रूप कुछ निश्चित सा है। यदि इन लोगों में से चुनाव किया जाता है तो यहां 
उसका केवल एक ही उदाहरण है जिसमें से किसी युक्तियुक्त तथा उचित सिद्धान्त 
के अनुसार चुनाव किया जा सकता है। शेष विज्ञान, कला, साहित्य और सामाजिक 
सेवाओं में महानता का निर्णय अधिकतर किसी व्यक्ति के किसी आसन या पद 
के ग्रहण करने पर, और प्रकाशक के रूप में कुछ ख्याति होने पर अथवा इसी 
प्रकार की बातों के आधार पर किया जायेगा अपेक्षाकृत इसके कि वह उस समस्त 
श्रेणी द्वारा प्रतिनिधान प्राप्त करे क्‍योंकि वह श्रेणी संगठित नहीं है। हां, यदि उन 
विश्वविद्यालयों से, जो कला तथा विज्ञान इत्यादि का प्रति निधान करने वाली समझ 
जाती हैं, कुछ व्यक्तियों के चुनने का इरादा हो तो बात दूसरी है। 


इन सब बातों के कारण यह स्पष्ट है कि यह समझौते का मसौदा किसी 
भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगा। सिवा इसके कि द्वितीय सदन को निरर्थक करे 
और उसके संकटजनक होने की संभावनायें हों। यह द्वितीय सदन को तंत्र का वह 
अंग नहीं बनायेगा जो हमारे संविधान की गरिमा की वृद्धि करे, विधान निकायों 
के विचार विमर्शों में गौरव की वृद्धि करे और लोकतंत्रात्मक पद्धति में ठोस कार्य 
की वृद्धि करे। 


*उपाध्यक्ष: अब में सभा के समक्ष वाद-विवाद बन्द करने के प्रस्ताव पर 
मत लूंगा। 

प्रस्ताव यह है: 

“कि अब प्रस्ताव पर मत लिया जाये।” 

“उपाध्यक्ष: वाद-विवाद बन्द करने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 

*कुछ माननीय सदस्यः विरोधियों की आवाज अधिक तीत्र थी। 

*उपाध्यक्ष: क्‍या मैं फिर से मत लू? 

प्रस्ताव यह है; 

“कि अब प्रस्ताव पर मत लिया जाये।” 

प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 


734] भारतीय संविधान सभा [।9 अगस्त सन्‌ 949 ई. 


“माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन पेश किये 
गये हैं उनमें से में श्री सरबटे द्वासरा पेश किये गये संशोधन को स्वीकार करने 
के लिये तैयार हूं। मेरे विचार में इस मसौदे में उन्होंने एक वास्तविक कठिनाई 
बताई है। मसौदे में “उस राज्य में के विश्वविद्यालय” कहा गया है। यह बिलकुल 
स्पष्ट है कि ऐसे बहुत से राज्य हैं जिनमें विश्वविद्यालय नहीं हैं। साथ ही साथ 
अन्य विश्विद्यालयों के स्नातक उस राज्य में निवास कर रहे हैं। किसी राज्य में 
रहने वाले किसी स्नातक के द्वितीय सदन के निर्वाचनों में भाग लेने के अधिकार 
को छीन लेने की मंशा कदापि नहीं है केवल इसलिये कि वह उस राज्य में के 
विश्वविद्यालय का स्नातक नहीं है। अतः किसी विशिष्ट प्रान्त में निवास करने वाले 
सस्‍्नातकों के मार्ग को निष्कंटक बनाने के लिये मैं समझता हूं कि यह संशोधन 
आवश्यक है और मैं उसे स्वीकार करना चाहता हूं। मैं केवल यही कहूंगा कि 
“स्वभावत:” शब्द आवश्यक नहीं है चूंकि अर्हता के रूप में निवास की अनुच्छेद 
40 के उपबन्धों के अधीन परिभाषा की जायेगी जिस में हमें अर्हता और अनर्हताओं 
की व्याख्या करने की शक्ति हेै। 


अन्य आलोचनाओं के सम्बन्ध में, मैं नहीं समझता हूं कि जिन लोगों ने इस 
विशिष्ट अनुच्छेद की निन्‍्दा करने में बड़े पदों का प्रयोग किया है उन्होंने सभा 
की तथा अपनी कुछ सेवा की है। इस विषय पर कई बार वाद-विवाद हो चुका 
है। प्रान्तों में द्वितिय सदन हो या न हो इस विषय पर वाद-विवाद हो चुका था 
और यह प्रस्थापना स्वीकार कर ली गई थी कि जो प्रान्त द्वितीय सदन रखना चाहते 
हैं उनको रखने दिया जाये। मैं नहीं समझता हूं कि उन्हीं तर्कों के दुबारा कहने 
से कोई लाभ होता है जिन पर सदस्यों ने, जबकि इस विषय पर वाद-विवाद हो 
रहा था, आग्रह किया था। 


सभा के समक्ष जो प्रस्थापना प्रस्तुत की गई है उस पर इस वाद-विवाद में 
भाग लेने वाले किसी सदस्य का ऐसा कोई रचनात्मक सुझाव मुझे दिखाई नहीं 
दिया है जिसमें इस रचना के स्थान में द्वितीय सदन की कोई अन्य रचना हो। 
इधर उधर से कुछ बातें ले ली गई हैं और यह बताने के लिये निन्‍दा की गई 
है कि अमुक उपबन्ध लाभदायक है अथवा हानिकर है। मैं यह कहने के लिये 
तैयार हूं कि यह एक ऐसा विषय है जिसमें दो राय हो सकती हैं और मैं यह 
कहने के लिये तैयार नहीं हूं कि मेरी राय अथवा मसौदा समिति की राय ही 
इस विषय में सही हो। हमें किसी प्रकार की रचना की व्यवस्था करनी है और 
मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि जिस रचना की व्यवस्था की गई है वह 
उतनी ही युक्तियुक्त तथा उतनी व्यवहार्य है जितनी कि इन वर्तमान परिस्थितियों 
में सोची जा सकती है। 


इसके बाद दो बातें और कहीं गई थीं--उनमें से एक मेरे मित्र नागप्पा ने कही 
थी। उन्होंने यह चाहा है कि कृषक मजदूरों के प्रतिनिधान के लिये एक उपबन्ध 
बना दिया जाये। मैं नहीं समझता हूं कि उत्तर सदन में कृषक मजदूरों के प्रतिनिधान 
के लिये किसी ऐसे उपबन्ध की आवश्कयता है, क्योंकि प्रथम सदन में कृषक 
श्रमिकों को बहुत अधिक प्रतिनिधान इस कारण मिल जायेगा कि जिस मताधिकार 
के आधार पर प्रथम सदन का निर्वाचन होगा वह वयस्क मताधिकार होगा और 
मैं नहीं जानता हूं...। 
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*श्री एस. नागप्पाः यदि यह बात है तो अन्य वर्गों को भी, जिनको आप 
दे रहे हैं, प्रथण सदन में प्रतिनिधान मिलेगा। 


“माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः उनको बिल्कुल ही भिन्‍न आधारों पर दिया 
जा रहा है, पर कृषक श्रमिकों के लिये प्रथम सदन में पर्याप्त व्यवस्था है। 


मेरे मित्र श्री मुनिस्वामी पिल्‍ले ने संशोधन द्वारा यह प्रश्न उठाया है कि उत्तर 
सदन में अनुसूचित जातियों के लिये विशेष प्रतिनिधान होना चाहिये। मैं उनको यह 
बताना चाहूंगा कि जहां तक मसौदा समिति का सम्बन्ध है वह परामर्शदात्री समिति 
की रिपोर्ट के अनुसार कार्य करती है जिसने इस विषय पर विचार किया था। 
परामर्शदात्री समिति कौ रिपोर्ट में जिसको सभा के समक्ष अगस्त सन्‌ 947 में 
रखा गया था निम्न उपबन्ध मिलता हैः:-- 


“(छ) मुसलमानों की जनसंख्या के आधार पर केन्द्रीय तथा प्रान्तीय विधान-मंडलों 
के प्रथम सदन में उनके लिये स्थानों का रक्षण होगा।” 


“४3. (क) हिन्दू सम्प्रदाय का वह भाग जिसे अनुसूचित जाति के नाम से 
निर्दिष्ट किया गया है और भारतीय सरकार के सन्‌ 935 के 
अधिनियम की अनुसूची । में जिसकी परिभाषा दी गई है उसको 
वही अधिकार तथा लाभ प्राप्त होंगे जिनकी यहां व्यवस्था की गई 
है इत्यादि इत्यादि।” 


जिसका यह अर्थ है कि अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधान की प्रत्याभूति केन्द्रीय 
तथा प्रान्तीय विधान मंडलों के प्रथम सदनों के लिये ही होगी। संविधान सभा का 
यह विनिश्चय होने के कारण मैं नहीं समझता हूं कि मसौदा समिति के लिये 
किसी ऐसी प्रस्थापना का स्वीकार करना उचित होगा जो सभा के विनिश्चयों के 
विरुद्ध हो। यद्यपि मैं किसी व्यक्ति की भावना को ठेस लगाना नहीं चाहता हूं, 
पर मैं यह कहूंगा कि इस विनिश्चय के पक्ष का समर्थन यदि किसी व्यक्ति ने 
उच्च स्वर में किया था जो वह मेरे मित्र की मुनिस्वामी पिल्‍ले थे और मैं समझता 
हूं कि उस समय जिस बात को उन्होंने मान लिया था उससे उन्हें सनन्‍्तोष कर 
लेना चाहिये। 


“उपाध्यक्ष: डॉ. अम्बेडकर, आपको संशोधन संख्या 2 को औपचारिक रूप में 
वापस लेना है। 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: जी हां, मुझे वापस लेना हे। 
सभा की अनुमति से संशोधन वापस किया गया है। 
*भ्री एच.वी. कामतः संशोधन संख्या 3 को वापस लेने की मैं सभा से अनुमति 
मांगता हूं। 
सभा की अनुमति से सशोधन वापस किया गया। 


*आ्री एस. नागप्पा: डॉ. अम्बेडकर की व्याख्या के कारण मैं संशोधन संख्या 
66, 67, 68, 70 और 7 को वापस लेने की अनुमति मांगता हूं 


सभा की अनुमति से सशोधन वापस किये गये। 
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*डॉ, मनमोहन दास: मैं संशोधन संख्या 69 को वापस लेने की अनुमति मांगता 
हूं। 
सभा की अनुमति से संशोधन वापस किया गया। 


*थ्री बी.आई. मुनिस्वामी पिल्ले: मैं अपने संशोधन को वापस लेने की सभा 
से अनुमति मांगता हूं और माननीय डॉ. अम्बेडकर की बातों से मैं सहमत नहीं हूं। 


सभा की अनुमति से संशोधन वापस किया गया। 
“उपाध्यक्ष: प्रस्ताव यह है:-- 


“कि संशोधन । (सूची , चतुर्थ सप्ताह) में प्रस्थापित अनुच्छेद 50 के खंड ॥ 
के परन्तुक का अपमार्जव किया जाये।” 


संशोधन अस्वीकार किया गया। 
“उपाध्यक्ष: प्रस्ताव यह है:-- 


“कि संशोधन । (सूची , चतुर्थ सप्ताह) में प्रस्थापित अनुच्छेद 450 के खंड (2) 
में से 'प्रा]655 एश्ञाभाला। 9५ ]89 ०ाठाएशां5० 90५065! शब्दों को अपमार्जित 
किया जाये।” 


संशोधन अस्वीकार किया गया। 


“उपाध्यक्ष: तीसरा संशोधन खंड (5) में से 'सहकारी आन्दोलन' शब्दों के 
अपमार्जन करने के लिये है। 


प्रस्ताव यह है:-- 


“कि संशोधन | (सूची । , चतुर्थ सप्ताह) में प्रस्थापित अनुच्छेद 50 के खंड (5) 
में से ८०-फथथाए८ प्रा०एएण्थशाथ शब्दों का अपमार्जज किया जाये।” 


संशोधन अस्वीकार किया गया। 
“उपाध्यक्ष: प्रस्ताव यह है:-- 
“कि संशोधन | (सूची । , चतुर्थ सप्ताह) में प्रस्थापित अनुच्छेद 50 के खंड (6) 
में से ग्रॉक्षक्पा०” शब्द के पूर्व 4छांडट्रांणा, 97॥0509॥9' शब्द प्रविष्ट किये 
जायें।” 

संशोधन अस्वीकार किया गया। 
*उपाध्यक्ष: अब मैं सभा के समक्ष श्री सरवटे का संशोधन रखता हूं। 
प्रस्ताव यह है; 


“कि प्रस्थापित अनुच्छेद 50 के खंड (3) के उपखंड (ख) में '८णाओडगगाए 
० ए2०४०ा३$! शब्दों के पश्चात्‌ श«अंठथा। ॥ ॥९ 898०! शब्दों को प्रविष्ट किया 
जाये और ५॥ ॥6 $/8०' शब्दों के स्थान में ५॥ ॥० (ातराण9 एा वात». शब्द 
रखे जायें।” 

प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 
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“उपाध्यक्ष: अब में छपी सूची अंक |। के संशोधन संख्या 2284 पर मत 
लेता हूं कि 'भेषज' शब्द को खंड (5) में प्रविष्ट किया जाये। 


प्रस्ताव यह है:-- 


“कि अनुच्छेद 50 के खंड (5) में '/ शब्द के पश्चातू ग्राव्तांला।2” शब्द 
प्रविष्यष किया जाये।” 


संशोधन अस्वीकार किया गया। 


*उपाध्यक्ष: अब मैं छपी सूची अंक | के संशोधन संख्या 2287 पर मत 
8 हूं जो खंड (5) में “वास्तुविज्ञान और वाणिज्य' शब्द प्रविष्ट करने के लिये 
| 


“कि अनुच्छेद 450 के खंड (5) में 'ाश्ञाव्थ्याट्' शब्द के पूर्व 
“८णागगाटा८०! शब्द प्रविष्ट किया जाये।” 


संशोधन अस्वीकार किया गया। 
“उपाध्यक्ष: अब मैं संशोधित रूप में अनुच्छेद 50 को सभा के समक्ष रखता 


प्रस्ताव यह हैः 
“कि संशोधित रूप में अनुच्छेद 50 संविधान का अंग बने।” 
प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 
सशोधित रूप में अनुच्छेद ।50 संविधान में प्रविष्ट किया गया। 
भाग 8-क 

अनुच्छेद 25-क 

*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: श्रीमान, मैं अपने संशोधन संख्या 6 (सूची 

, चतुर्थ सप्ताह), को पेश करता हूं: 

“कि भाग 8 के पश्चात्‌ निम्न नवीन भाग प्रविष्ट किया जाये: 

क८रा' शा-& 
पप्त& 50प्राझ9ण कर #ण) पारा30, ७२8७५ 
25.0. वा 5 (:णाशापा0ण-- 


छएलीयाणा (9). 6 छडझ्ाठछडंगा 'इटालतप्राटव 235 गराल्थ्ा5 ]6 2३5 59९९ॉि९० 
गा ?27॥5$ 600 शा एा ॥6 7906 ॥970०7026 600 929९/2/[0॥ 48 0 
6 का 80०१7)6 की 7008007॥ [0 ॥6 $[965 00 शञांएी ॥052 
?भा5 7259०९०ए८ए ॥2]96 5फ्र]९८९ 0 भाए 0480 7306 प्राव&/ 
5पर7-0४9९279[00 (2) ० ॥9/ [99९/9[0॥; 
(0). 6 छक़ा९5॥०ा ॥0 क्रट85 गाल्थ्ा$ ॥6 27035 59९ट०ॉी९व वा 
248 4 राव] 0 ॥6 930]6 ॥क?0०॥0९6 0 992/9शाक[एणं 9 ए[ ॥6 
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[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर] 


2]5. (।) 


72९0॥॥॥॥॥॥_]॥ 65। ॥ 0 ॥ | 
ण 8लाल्वपा66 
870 004 8/९85. 


(2) 
25. (क) 
परिभाषा (क) 


(ख) 


2]5. (]) 
अनुसूचित और 
आदिम जोति क्षेत्रों 
का प्रशासन। 


(2) 


9 8टला०त6 5फ्र]०८० भाए "व 7930१6 प्रात 5प0-भ9- 
शा) (3) ० [9/927907 | ० 2805९ (9) ए[ 5प70-9/9९7०[१॥ () 
णए एवा93९9॥ 47 एी ॥॥9 8020९076. 
आठ छाएणंड0णा5$ णएा ॥6 कयाी। इटा००ताार आ9। 3]क्‍9 00 ॥6 
क्ष्कगागनराबराणा ॥4 2000] एण 6 इटा20764 27285 274 50॥0०९6- 
पा[९6 ॥7065 जा भाएर 5906 ० 6 6 9था९ 59०णाॉी०लव था एशा 
[0 शा वा एण प्‌ 6 थाई 8020०१76 70॥ल०0 पाक्षा ॥6 9096 ए 
7९ :११॥॥॥ मै 
[आठ ञाठण्शंहणा$ 0एा ॥6 छा) 80०076 5॥9 3]]0!9 ॥0 ॥6 
क्ष्याा॥793॥0ण0 एा ॥6 ॥04| 2९३5 ] क्‍6 509९ एण ७१६४४व॥). 
भाग 8-क 

अनुसूचित और आदिम जाति क्षेत्र 
इस संविधान में-- 
“अनुसूचित क्षेत्रों” पदावलि से अभिप्रेत है ऐसे जो पंचम अनुसूची 
की कंडिका 8 की उपकंडिका (2) के अन्तर्गत किसी आदेश 
के आधीन पंचम अनुसूची की कंडिका 8 के साथ संलग्न 
तालिका के भाग | से 8 तक में उन राज्यों के सम्बन्ध में 
उल्लिखित है जिनसे ये भाग क्रमश: ये सम्बन्धित हें। 
“आदिम जाति क्षेत्रों” पदावलि से अभिप्रेत है ऐसे क्षेत्र जो षष्ठ 
अनुसूची की कंडिका | की उपकंडिका 3 अथवा कंडिका 7 
की उपकंडिका | के खंड (ख) के अन्तर्गत किसी आदेश के 
अधीन षष्ठ अनुसूची की कंडिका 9 के साथ संलग्न तालिका 
के भाग | और 2 में उल्लिखित हें। 


आसाम राज्य के अतिरिक्त प्रथम अनुसूची के भाग () या (3) 
में उल्लिखित किसी राज्य में के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित 
आदिमजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिये पंचम अनुसूची 
के उपबन्ध लागू होंगे। 
आसाम राज्य में के आदि क्षेत्रों के प्रशासन के लिये षष्ठ अनुसूची 
के उपबन्ध लागू होंगे।] 


श्रीमान, मेरा संशोधन मूल अनुच्छेद 89 और 90 के स्थान में इन अनुच्छेदों 
को रखता है। हम केवल यह कर रहे हैं कि अनुच्छेद ।89 और 90 के उपबन्धों 
को एक अन्य प्रथक भाग में रख रहे हैं। इस स्थान परिवर्तन के कारण इनकी 
फिर से क्रमसंख्या करना आवश्यक हो गया है जिससे कि नये भाग में ये आवश्यक 
तर्कसम्मत क्रम प्राप्त कर सकें। मेरे इन नये प्रस्थापित अनुच्छेद 2/5-क और 
25-ख में कुछ अल्प परिवर्तनों के अतिरिक्त अन्य कोई सारवत्‌ परिवर्तन नहीं है। 
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“उपाध्यक्ष: श्री नज़ीरुद्दीन अहमद का मुद्रित अंक | पृष्ठ 253 पर एक संशोधन 
संख्या 2553 है। क्‍या वे इसे पेश करना चाहते हें? 


*श्री नज़ीरूद्दीन अहमदः उस संशोधन का समस्त आधार ही छीन लिया गया 
और कुछ नये संशोधन पेश कर दिये गये इससे वह सबका सब अव्यवहार्य बना 
दिया गया। 


“उपाध्यक्ष: तो आप उसे पेश न करें। यही बात आपके संशोधन संख्या 2554 
और 2557 पर लागू होती है। मैं समझता हूं कि संशोधन संख्या 2555 पेश नहीं 
किया जायेगा। क्या कोई सदस्य इस प्रस्ताव पर बोलना चाहता है? 


*श्री ब्रजेश्वर प्रसाद: श्रीमान, डॉ. अम्बेडकर द्वारा पेश किये गये रूप में 
अनुच्छेद 275-क और 26-ख के समर्थन के लिये मैं खड़ा होता हूं। पर मैं 
इन शब्दों को जोड़ना चाहूंगा “जब तक संसद विधि के द्वारा अन्यथा उपबन्धित 
न करे”। आदिमजति क्षेत्रों के प्रशासन तथा संविधान की ऐसी व्याख्या करना और 
उनको ऐसे निर्धारित करना, जो बिना संविधान में संशोधन किये परिवर्तित नहीं हो 
सकते हैं, उचित तथा सुरक्षित नहीं है। आदिमजाति क्षेत्रों में सब बातें अनिश्चित 
हैं। अत: मसौदा समिति की यह बुद्धिमानी होगी कि अनुच्छेद 275-क और 25-ख 
में ये शब्द जोड़ दिये जायें। 

*शथ्री युधिष्ठिर मिश्र (उड़ीसा: जनरल): अध्यक्ष महोदय, केबिनेट मिशन के 
]6 मई सन्‌ 946 के विवरण के खंड 20 के अधीन जो परामर्शदात्री समिति 
बनाई गई थी उसके लिये यह अपेक्षित था कि वह आदिमजाति और अपवर्जित 
क्षेत्रों के प्रशासन की योजना की रिपोर्ट विधान सभा को दे और मंत्रणा दे कि 
क्या उन अधिकारों को संविधान में रखा जाये या नहीं: और मैं समझता हूं कि 
केबिनेट मिशन की योजना के अनुसार आदिमजोति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में 
और संविधान के मसौदे में उपबन्धों को रखने के बारे में रिपोर्ट करने के लिये 
आदिमजाति परामर्शदात्री समिति बनाई गई थी। इस परामर्शदात्री समिति ने अपनी 
रिपोर्ट पेश कर दी है और उस रिपोर्ट के अनुसार ये उपबन्ध संविधान के मसौदे 
में रखे जा रहे हैं। श्रीमान, आदिमजाति परामर्शदात्री समिति ने उस समय देशी रियासतों 
की आदिमजाति के लोगों को हालतों के सम्बन्ध में पूछताछ नहीं की थी क्‍योंकि 
वह उनके क्षेत्र के अन्तर्गत न था। इसी काल में देशी रियासतें एक बडी संख्या 
में पड़ौसी प्रान्तों में विलीन कर दी गईं और अब उन पर उन प्रान्तों के भाग 
के रूप में प्रशासन किया जायेगा। अतः यह न्यायसंगत तथा उचित है कि इन 
छोटे राज्यों की आदिमजातियों को भी इन उपबन्धों से लाभ होना चाहिये। मूल मसौदे 
में इन राज्यों को अनुसूचित आदिमजाति सम्बन्धी इन उपबन्धों के प्रवर्तन से पृथक 
रखा गया था पर डॉ. अम्बेडकर द्वारा अभी पेश किये गये संशोधन में उनको रख 
लिया गया है। जबकि प्रान्तों के पिछड़े हुये आदिम जाति के लोग पंचम अनुसूची 
के उपबन्धों का लाभ उठायेंगे तो ऐसी कोई बात नहीं है कि उसी प्रशासन के 
अधीन उस राज्य की आदिमजातियां क्‍यों अलग रखी जायें। बिहार, उड़ीसा और 
मध्यप्रान्त राज्यों में सरायकेला और खर्सवान में आदिमजातियों की बड़ी जनसंख्या 
है। उड़ीसा में उनकी जनसंख्या राज्य की जनसंख्या की तृतीयांश है। पर यह कहते 
हुए मुझे खेद होता है कि संविधान के मसौदे की पंचम अनुसूची की कंडिका 
8 की संलग्न सारिणी के 5 से 8 तक भागों में इन राज्यों के किसी भी आदिमजाति 
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क्षेत्रों का उल्लेख अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में नहीं किया गया है। इन आदिमजाति 
क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्रों की श्रेणी में न रखने का शायद कारण यह है कि 
आदिमजाति समिति समूचे प्रश्न को न ले सकी चूंकि वह उसके क्षेत्र के अन्तर्गत 
नहीं था। मैं मसौदा समिति से निवेदन करूंगा कि पंचम सूची में वह राज्यों में 
के अनुसूचित क्षेत्रों का उल्लेख करे जबकि इस सूची पर इस सभा के विचार 
किया जाये। नये संविधान के अधीन भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति को पंचम अनुसूची 
की कंडिका 8 के उपखंड (2) के अधीन किसी राज्य में के किसी नये क्षेत्र 
का अनुसूचित रूप में उल्लेख करने का वास्तव में पर्याप्त प्राधिकार है। यदि इन 
राज्यों में के अनुसूचित क्षेत्रों का संविधान में उल्लेख करना मसौदा समिति के लिये 
अभी संभव नहीं है तो मैं यह निवेदन करूंगा कि जैसे ही संविधान पारित हो 
जाये वैसे ही भारतीय गणराज्य का राष्ट्रपति एक आयोग नियत करे जो इन राज्यों 
की आदिमजाति के लोगों की हालतों की पूछताछ करे और यह रिपोर्ट करे कि 
क्या उन क्षेत्रों में से किसी को अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में उल्लिखित करना है 
या नहीं। जैसा कि प्रान्तों के लिये किया है वैसे ही आदिमजाति क्षेत्रों को पंचम 
अनुसूची के अन्तर्गत लाकर उड़ीसा और मध्य प्रान्त के आदिमजाति के लोगों की 
रक्षा के लिये मैं बहुत अधिक जोर दिये बिना नहीं रह सकता हूं। 


प्रस्थापित विधान के अनुसार वर्तमान संविधान में आदिमजाति क्षेत्रों को अपवर्जित 
अथवा अंशत: अपवर्जित क्षेत्रों के रूप में अब नहीं समझा जायेगा जैसा कि 935 
के अधिनियम में समझा जाता था। पंचम अनुसूची में उल्लिखित अनुसूचित क्षेत्रों 
को विधान-मंडल अथवा कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार से पृथक नहीं किया जायेगा, 
पर संविधान के मसौदे के उपबन्धों के अनुसार, जैसा कि पंचम अनुसूची में व्यवस्था 
की गई है, आदिमजाति परामर्शदात्री समिति जहां तक आदिमजाति के विषयों का 
सम्बन्ध है वह प्रान्तों की कार्यपालिका शक्ति की केवल एक प्रकार से देखभाल 
करेगी। मैं निवेदन करता हूं कि इन राज्यों की आदिमजातियों की जनता उतनी ही 
पिछड़ी हुई है जितनी कि प्रान्तों की। अत: डॉ. अम्बेडकर के संशोधन का समर्थन 
करते हुए मैं उनसे निवेदन करता हूं कि जब यह विषय इस सभा के समक्ष विचारार्थ 
प्रस्तुत हो वे उड़ीसा और मध्यप्रान्त राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों को पंचम अनुसूची 
में रखने का उपक्रम करें। 


*थ्री एच.वी. कामतः श्रीमान, इन आदिमजाति क्षेत्रों के भावी प्रशासन के 
सम्बन्ध में मेरे माननीय मित्र श्री ब्रजेश्वर प्रसाद द्वारा दिये गये सुझाव का समर्थन 
करने के लिये मैं खड़ा होता हूं। यह बात सब लोग मानेंगे कि इन विभिन्‍न 
आदिमजाति अनुसूचित क्षेत्रों की आज जैसी हालत है उसे हम जारी रखना नहीं 
चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि हम सब उस दिन की आशा लगाये बेठे हैं जब 
कि वे निकटवर्ती पड़ौसी प्रान्तों के स्तर पर आ जायेंगे और जो प्रान्त और राज्य 
उनसे मिले हुए हैं उनमें विलीन हो जायेंगे। जिस प्रकार का प्रशासन शेष भारत 
में हो रहा है, होने की संभावना है अथवा होगा उससे भिन्‍न प्रकार के स्थायी 
प्रशासन की कल्पना हम इन क्षेत्रों के लिये नहीं करते हैं। इन विचारों के आधार 
पर मेरे मित्र श्री ब्रजेश्वर प्रसाद द्वारा सुझाये गये ये विचार बिल्कुल पुष्ट हैं और 


संविधान का प्रारूप [74] 


मैं सुझाव करता हूं कि इस शर्त के आधीन “कि जब तक संसद विधि के द्वारा 
अन्यथा उपबन्धित न करे” डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्थापित रूप में अनुच्छेद को 
स्वीकार कर लेना चाहिये। हमने अभी एक प्रस्ताव स्वीकार किया है जिसमें हमने 
द्वितीय सदनों की रचना जैसे मूलभूत विषय में परिवर्तन करने की शक्ति संसद 
को सौंप दी है। मुझे ऐसी कोई बात दिखाई नहीं देती है कि इन आदिमजाति 
परिषदों की रचना और सामान्यतया आदिमजाति क्षेत्रों के प्रशासन के सम्बन्ध के 
इस संविधान को साधारण बहुमत से बाद में किसी तारीख को परिवर्तन करने की 
शक्ति हम संसद को क्‍यों न सीौपें। 


“पं, ठाकुरदास भार्गव (पूर्वी पंजाब: जनरल): श्री ब्रजेश्वर प्रसाद जी के 
विचारानुसार सारी बात अनिश्चित सी हो जाती है। अत: यह अच्छा होगा कि संसद 
को यह शक्ति दे दी जाये। 

*थ्री ब्रजेश्वर प्रसाद: ठीक यही वे कह रहे हें! 

*पं, ठाकुरदास भार्गवः जो आधार श्री ब्रजेश्वर प्रसाद का है वही इस बात 
के लिये एक अच्छा तर्क प्रस्तुत करता है कि संसद को क्‍यों यह शक्ति दी जाये 
और यह प्रस्थापित उपबन्ध न्यायसंगत है। 

*थ्री एच.वी. कामतः इसके विपरीत संसद को बाद में इस अन्यथा के 
अतिरिक्त भी घोषणा करने की शक्ति होनी चाहिये। वह बाद में परिवर्तन कर सकती 
है। मैं नहीं समझता हूं कि पंडित भार्गव के मन में क्‍या है। मैं आशा करता हूं। 
कि बाद में वे उसे स्पष्ट करेंगे। पर मेरे लिये यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस 
रूप में यह है उसे उस रूप में संविधान के संशोधन पर नहीं छोड़ना चाहिये, 
यह इतना कठोर हो जायेगा कि यदि हम आदि जाति क्षेत्रों के विधान तथा प्रशासन 
में परिवर्तन करना चाहेंगे तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। परन्तु यदि हम 
इसमें परिवर्तन करना संसद पर छोड़ देते हैं तो वह अधिक सरल होगा अन्यथा 
संविधान का संशोधन इसमें अन्तर्गत है। अत: मैं सुझाव रखता हूं कि इस सम्बन्ध 
में कोई उचित परितर्वन करने की शक्ति संसद को सौंपी जाये और इस हेतु इस 
अनुच्छेद के अन्तिम मसौदे को सभा में प्रस्तुत करने के पूर्व उसमें श्री ब्रजेश्वर 
प्रसाद द्वारा दिया गया सुझाव उचित रूप में प्रविष्ट किया जाये। 

*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: मैं समझता हूं कि उत्तर में कुछ कहने 
की आवश्यकता नहीं हे। 


“उपाध्यक्ष: प्रस्ताव यह हैः 
“कि भाग 8 के पश्चात्‌ निम्न नया भाग प्रविष्ट किया जाये:- 
कऋ6रा' शा-& 
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[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर] 
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ब््काशाबाणात जात ८णा70 एणा रह इटालता6त ९३5 क्ातव 
5९460 07658 वा कराए 89607 6 वा ए9थार 59०टॉ०व वा 
शिक्रा । ता ए?्रञा वा एण 6 ज्ाह 86१76 णील पका ९ 98096 
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के कु 


बवायग8॥धा0] ए 76 ॥090 ०5 थ ॥6 98906 0 4550॥. 
भाग 8-क 
अनुसूचित और आविमजाति क््षेत्र 
इस संविधान में- 


“अनुसूचित क्षेत्रों” पदावलि से अभिप्रेत है ऐसे क्षेत्र जो पंचम 
परिभाषा अनुसूची की कंडिका 38 की उपकंडिका (2) के 
अन्तर्गत किसी आदेश के अधीन पंचम अनुसूची की कंडिका 8 
के संलग्न तालिका के भाग | से 8 तक में उन राज्यों के सम्बन्ध 
में उल्लिखित हैं जिनसे ये भाग क्रमशः ये सम्बन्धित हें; 


“आदिम जोति क्षेत्रों” पदावलि से अभिप्रेत है ऐसे क्षेत्र जो षष्ठ 
अनुसूची की कंडिका | की उपकंडिका 3 अथवा कंडिका 7 
की उपकंडिका | के खंड (ख) के अन्तर्गत किसी आदेश के 
अधीन षष्ठ अनुसूची की कंडिका 9 के साथ संलग्न तालिका 
के भाग | और 2 में उल्लिखित हें। 
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25. (ख) () आसाम राज्य के अतिरिक्त प्रथम अनुसूची के भाग () या 
अनुसूचित और आदिम (3) में उल्लिखित किसी राज्य में के अनुसूचित क्षेत्रों और 
जाति क्षेत्रों का प्रशासन। अनुसूचित आदिमजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिये 

पंचम अनुसूची के उपबन्ध लागू होंगे। 


(2) आसाम राज्य में के आदि मजोति क्षेत्रों के प्रशासन के लिये 
पष्ठ अनुसूची के उपबन्ध लागू होंगे।] 


प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 
भाग &-क और अनुच्छेद 275-क और 275-ख संविधान में पग्रविष्ट किये गये। 
अनुच्छेद 89 
“उपाध्यक्ष: प्रस्ताव यह हे: 
“कि अनुच्छेद 89 अपमार्जित किया जाये।” 
प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 
अनुच्छेद 89 संविधान में से अपमार्जित किया गया। 
अनुच्छेद 490 
“उपाध्यक्ष: प्रस्ताव यह हैः 
“कि अनुच्छेद 90 अपमार्जित किया जाये।” 
प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 
अनुच्छेद 490 संविधान में से अपमार्जित किया गया। 
अनुच्छेद 450 (जारी) 


*उपाध्यक्ष: अब हम अनुच्छेद 250 को लेते हैं। पिछली बार जब इस अनुच्छेद 
पर विचार हो रहा था श्री सिधवा सूची -चतुर्थ सप्ताह के संशोधन संख्या 2 
पर भाषण दे रहे थे। 


*थ्री आर.के, सिधवा: उपाध्यक्ष महोदय, आपने यह ठीक कहा कि पिछली 
बार जब में अपना संशोधन संख्या 2 पेश कर रहा था, माननीय डॉ. अम्बेडकर 
बीच में बोले और कहा कि इस अनुच्छेद को स्थगित किया जाये। छपी सूची में 
मेरा संशोधन (पृष्ठ 27) इस प्रकार हैः-- 


“कि संशोधनों की सूची के संशोधन संख्या 2859 के निर्देश सहित अनुच्छेद 
250 के अन्त में यह परन्तुक जोड़ दिया जाये:-- 


20ण१66 ॥9/ 6 [7#00९९65 ०060९6 99४ ॥6 (0एथ्याशशा ए पातवा4 प्रात 
29प56९ (०) आबा। 96 382९0 00 40९४ 4प॥065 जा ॥6 [प्रांइवलांणा ण 6 
9965. 


[परन्तु खंड (ग) के अधीन भारतीय सरकार द्वारा संगृहीत की गई आय राज्यों 
के क्षेत्राधिकार में के स्थानीय प्राधिकारियों को सौंप दी जायेगी।] 
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[श्री आर.के. सिधवा] 


यदि आप इस अनुच्छेद के खंड (ग) की ओर निर्देश करेंगे तो आपको विदित 
होगा कि वह “रेल या वायु से बाहित वस्तुओं या यात्रियों पर सीमा-कर” से सम्बन्ध 
रखता है। यदि मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया जाता है तो उसका यह अभिप्राय 
होगा कि जब (क), ख और (घ) बने रहेंगे तो (ग) निकल जायेगा। मैं आपको 
इसके कारण बताऊंगा कि मैं यह क्‍यों चाहता हूं कि इस अनुच्छेद में से खंड 
(ग) अपमार्जित किया जाये। 


चूंगी, सीमा-कर और पथ-कर न्यूनाधिक रूप में मिले जुले से कर हैं और 
साथ ही साथ स्थानीय निकायों के लिये राजस्व का ये एक बड़ा भाग बनाते हें। 
भारत शासन अधिनियम 935 से पहले सीमा-कर प्रान्तीय विषय था। 935 के 
अधिनियम में सीमा-कर को केन्द्रीय विषय बना दिया गया। मसौदा समिति ने भाषा 
में कुछ अल्प परिवर्तन कर न्यूनाधिक रूप से भारत शासन अधिनियम की धाराओं 
को ले लिया है। उन्होंने यह देखने की सावधानी नहीं की कि 935 के अधिनियम 
में सीमा-कर को प्रान्तीय विषय के केन्द्रीय विषय में क्‍यों रख दिया। यदि वे 
इस विषय में कुछ कष्ट उठाते तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे मेरे संशोधन को 
स्वीकार कर लेते। 


यह चुंगी-कर, जो स्थानीय निकायों द्वारा लिया जाता है, बड़ा कष्टदायक कर 
है। इसके कारण बड़ी उलझनें पदा हो जाती हैं। वस्तुओं की तोल पर यह कर 
उगाया जाता है और बीजक के कर के विषय में रेल द्वारा बाहित वस्तुओं की 
तोल पर भी--जिसके कारण व्यापार में एक प्रकार का कष्ट पैदा हो गया है। 
केवल यहीं नहीं इसके कारण भ्रष्टाचार भी हुआ जिसका यह फल निकला कि 
भारतीय सरकार को इस विषय की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त करनी 
पड़ी। उसने सर्वसम्मति से निश्चय किया कि चुंगी कर हटा दिया जाये और उसके 
स्थान में सीमा-कर रख दिया जाये। 


सीमा-कर बड़ा महत्वपूर्ण कर है जो विभिन्‍न स्थानीय निकायों द्वारा लिया जाता 
है और उस समिति की सिफारिश पर अनेक स्थानीय निकायों में चुंगी कर को 
हटा दिया गया यद्यपि इसमें धीरे-धीरे प्रगति हुई। लगभग 80 प्रतिशत स्थानीय निकाय 
आज भी चुंगी कर उगाते हैं और समिति की सिफारिशों पर ध्यान दिये बिना प्रान्तीय 
सरकारें उन निकायों को ऐसा करने दे रही हें। 


सीमा-कर नगरपालिकाओं द्वार तथा सफाई समिति और स्थानीय मंडलियों की 
समितियों द्वारा भी उगाया जाता हे। भारत शासन अधिनियम 935 में इस परिवर्तन 
का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है। इस सीमा-कर द्वारा केवल एक मद से ही बहुत 
बड़ी आय होती है। यह मद पेट्रोल है। मिट्टी का तेल और पेट्रोल कर, जिनका 
आयात विदेशों से हाता हे, कर लिया जाता है-और यद्यपि सीमा-कर एक गैलन 
पर एक पैसा ही है पर यदि कराची, बम्बई, मद्रास, या कलकत्ता किसी पत्तन 
पर तेल लाने वाला एक जहाज आ जाता है तो उससे ,0,000 रुपये का राजस्व 
मिल जाता। इसका अंग्रेजों पर प्रभाव पड़ा जिनके पास इन वस्तुओं के आयात का 
एकाकी अधिकार था। अत: अपने राष्ट्रजनों के हित के लिये उस समय अंग्रेजों 
ने सोचा कि भारत-शासन अधिनियम, 935 के अधीन, जो प्रान्तों को स्वायत्त शासन 
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प्रदान करता है, यदि सीमा-कर प्रान्तों के अधिकार में बना रहने दिया जायेगा तो 
प्रान्‍्त और अधिक सीमा-कर बढा देंगे। अतः उन्होंने अपनी सुविधा के लिये प्रान्तीय 
सुचियों में से इसे निकाल दिया और केन्द्रीय सूची के साथ संलग्न कर दिया। 


आपको यह जानकर खुशी होगी कि इस विषय पर मैंने एक और संशोधन 
पेश किया था और मुझे खुशी है कि मसौदा समिति ने उसे स्वीकार कर लिया। 
वह संशोधन यह था कि 'रेल' शब्द के पश्चात्‌ एक अर्द्ध विराम हो और “समुद्र' 
शब्द जोड़ दिया जाये। मूल खंड में आपने देखा होगा कि 'समुद्र' शब्द नहीं था। 
इसकी उलझनों को समझे बिना मसौदा समिति ने भारत-शासन-अधिनियम की केवल 
नकल कर दी। मैंने यह ध्यान दिलाया कि 'समुद्र' शब्द को भारत-शासन-अधिनियम, 
935 के निर्माताओं ने जानबूझकर नहीं रखा है। उनका उद्देश्य यह था कि समुद्र 
द्वारा आने वाली पेट्रोल सम्बन्धी वस्तुओं पर सीमा कर न लगाया जाये और इस 
प्रकार जानबूझकर उन्होंने 'समुद्र' शब्द को छोड दिया। मुझे यह पूर्ण विश्वास नहीं 
है कि मसौदा समिति ने मेरे संशोधन को स्वीकार करने के लिये वास्तव में मेरे 
तर्क को समझ लिया था--मैं नहीं जानता हूं कि उन्होंने यह अनुभव किया कि 
“वायु” और 'रेल' यहां दी गई हैं पर “समुद्र' छूट गया है और इसलिये, मेरे संशोधन 
के अर्थ को समझे बिना ही 'समुद्र' शब्द को यहां प्रविष्ट किया जाये। यदि मेरा 
संशोधन स्वीकार नहीं किया जाता तो स्थानीय निकाय सीमा-कर के एक बडे राजस्व 
से वंचित कर जाते। अतः इस दृष्टिकोण से मैं मसौदा समिति को मेरे संशोधन 
के स्वीकार कर लेने पर बधाई देता हूं। मैं यह आश्वासन दे सकता हूं कि यदि 
यह संशोधन स्वीकार नहीं किया जाता तो उससे सीमा-कर के रूप में इन स्थानीय 
निकायों को एक करोड रुपये की हानि होती। 


मैं दूसरे भाग पर आता हूं। इस अनुच्छेद के इस भाग में यह कहा गया है 
कि यह कर भारतीय सरकार द्वारा संगृहीत किया जायेगा पर राज्यों को दे दिया 
जायेगा। यहां तक तो ठीक है। भारत-शासन-अधिनियम, 935 में एक परन्तुक हे 
कि जब तक केन्द्रीय सरकार की अनुज्ञा न ले ली जाये तब तक कोई नया अथवा 
अतिरिक्त सीमा-कर आयोजित नहीं किया जायेगा। इस अधिनियम में जिसकी 
मसौदा-समिति ने नकल की है यह एक बहुत ही आपत्तिजनक बात है। कुछ वस्तुओं 
पर सीमा-कर बढ़ाकर अपने राजस्व की वृद्धि करने में आप स्थानीय निकायों को 
रोक रहे हैं। मुझे ऐसी कोई बात दिखाई नहीं देती है कि जिन मदों पर स्थानीय 
निकाय सीमा-कर बढ़ाना चाहते हैं के सम्बन्ध में स्थानीय निकायों की सिफारिश 
पर प्रान्तीय सरकारों को क्‍यों कर न बढ़ाने दिया जाये। कलकत्ता निगम ने रेल 
द्वागा आयात की गई वस्तुओं पर कर के कुछ मदों को बढ़ाना चाहा पर जब यह 
विषय केन्द्रीय सरकार के पास भेजा गया तो इस आधार पर कर न बढ़ाने दिया 
गया कि यह पथ-कर से सम्बन्धित विषय है। कानपुर नगरपालिका का भी एक 
ऐसा ही विषय था जिसको संयुक्त प्रान्तीय सरकार के पास भेजा गया जिसने उसे 
केन्द्रीय सरकार के पास भेजा और उसने अतिरिक्त मदों को स्वीकार करने की 
अनुज्ञा नहीं दी। स्थानीय निकायों की उन्नति के मार्ग में ये रोड आ जाते हैं। मुझे 
यह कहते हुए खेद होता है कि मसौदा-समिति ने इस विषय पर बिल्कुल विचार 
नहीं किया है। स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में प्रान्तों के स्थानीय स्व-शासन विभाग 
के मंत्रियों के एक सम्मेलन में, जो गत वर्ष हुआ था, प्रान्तों और स्थानीय निकाय 
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के सम्बन्ध के इस वित्तीय प्रश्न पर विचार किया गया था और सर्वसम्मति से 
एक संकल्प पारित किया गया था जो मसौदा समिति के पास भेज दिया गया था। 
मैं यह नहीं समझ पाता हूं कि जब प्रान्तीय मंत्री सर्वसम्मति से इस प्रश्न पर 
सहमत थे तो मसौदा समिति ने किस प्रकार उसे अस्वीकार कर दिया। संकल्प 
में यह कहा गया था+-- 


“समिति की राय थी कि यद्यपि सीमा-कर केन्द्रीय विधान-मंडल द्वारा नियंत्रित 
होगा पर यह स्पष्ट कर दिया जाये कि ये कर स्थानीय निकायों के लाभ के 
लिये होंगे। इस उद्देश्य को विचार में रखते हुए उसने यह सुझाव दिया कि 
अनुच्छेद 250 के मसौदे में “5॥8] ७८ 3$52720 (0 76 $[98$ ॥ (]90$८ () 
जी गाल वार्शी, भाएंट6” शब्दों के पश्चात्‌ राव जग 56 छए4एक४क० 00 ॥0टव 
5006७! शब्द प्रविष्ट किये जायें।” 


मैं नहीं समझ पाता हूं कि सर्वसम्मति से प्रस्तुत किये गये सुझाव को क्‍यों 
उन्होंने ठुकरा दिया। मैं आपका ध्यान माननीय पंडित गोविन्द बल्‍लभ पन्त द्वारा 
प्रस्थापित संशोधन की ओर आकर्षिक करूंगा। वे एक ऐसे मंत्री हैं जो स्थानीय 
निकायों की भलाई में बड़ा हित रखते हैं। उन्होंने कहा है कि अनुच्छेद 250 के 
खंड () के उपखंड (ग) का अपमार्जनज किया जाये और उपखंड (घ) की क्रम 
संख्या उपखंड (ग) कर दी जाये। मैं चाहता हूं कि आज वे यहां होते। यदि वे 
यहां होते तो बड़े जोर से वे मेरा समर्थन करते और मुझे विश्वास है कि यदि 
वे मेरा समर्थन करते तो डॉ. अम्बेडकर के पास और कोई चारा नहीं रहता सिवाय 
इस संशोधन को स्वीकार करने के। एक समय पिछली बार जबकि वृत्ति पर कर 
बढ़ाने का प्रश्न प्रस्तुत था, मेरे संशोधन में कुछ प्रतिशत सहित 250 रुपये का 
सुझाव था, पर मसौदा समिति ने उसे स्वीकार नहीं किया। मेरे मित्र पंडित पन्‍्त 
इस विषय के प्रति बहुत उत्सुक थे और उन्होंने 250 रुपये पर जोर दिया और 
मसौदा समिति ने उसे स्वीकार कर लिया। यह क्या सिद्ध करता है? इससे यह 
सिद्ध होता है कि उन्होंने स्वयं इस विषय को भली प्रकार नहीं समझा है और 
उनकी यह प्रणाली है कि जब कोई 22005, र्ण मंत्री उस विषय को प्रस्तुत 
करता है तो वे स्वीकार कर लेते हैं। वे हमको नै जिम्मेवार समझते हैं। में इस 
विचार की निनन्‍्दा करता हूं। मसौदा समिति को जो विधि सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त है 
उसका जब मैं अधिक से अधिक सम्मान करता हूं तो इसके बदले में मसौदा 
समिति से उन सदस्यों के प्रति, जिन्होंने अध्ययन किया है और स्थानीय निकायों 
के क्रियाकरण का जिन्हें बड़ा अनुभव है, इसी प्रकार के सम्मान की आशा करता 
हे मुझे खेद है कि ऐसी भावना नहीं दिखाई देती है, अन्यथा वर्तमान प्रश्न पर 
कई झगड़ा न होता। प्रान्तीय सूची से हटाकर सीमा-कर को केन्द्रीय सूची में क्‍यों 
रखा जाये? 935 में अन्य कारणों के आधार पर ऐसा किया था: अंग्रेज नहीं चाहते 
थे कि एक विशेष प्रकार का कर उन वस्तुओं पर आरोपित किया जाये जिनका 
वे आयात करते थे। उन दिनों प्रान्त स्वायत्त शासी थे और वे सीमा-कर को बढ़ा 
सकते थे। उपभोक्ताओं के लिये कोई अन्तर नहीं होता था, कर बहुत कम होता 
था पर इकट्ठा होकर वह जितना होता था वह स्थानीय निकायों के लिये लाभदायक 
था। इस प्रश्न पर मुझे बहुत दुःख होता है। ये मेरे ही विचार नहीं हैं पर मैं 
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आपको बता रहा हूं कि अखिल भारतीय स्थानीय प्राधिकारियों के संघ की हैसियत 
से मेरे इस विचार का उन्होंने सर्वसम्मति से समर्थन किया था परन्तु चूंकि केन्द्रीय 
सरकार के वित्त मंत्री इसके विरोध में थे-और इस विरोध के कारणों से वे स्वयं 
ही भली प्रकार परिचित हैं--इस कारण मसौदा-समिति ने इन सर्वसम्मत प्रस्थापनाओं 
को अस्वीकार कर दिया। पिछली बार जबकि डॉ. अम्बेडकर ने हस्तक्षेप करते हुए 
यह कहा कि इस विषय को स्थगित किया जाये, तो मैंने सोचा था कि वे इस 
विषय पर युक्ति-युक्त विचार करेंगे, पर यह देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि उनकी 
प्रवृत्ति में कुछ भी अन्तर नहीं हुआ और उन्होंने इस अनुच्छेद को जैसा था वेसा 
ही रहने दिया। इसके कारण स्थानीय निकायों की वित्तीय परिस्थितियों में सुधार नहीं 
होगा, प्रान्तीय सरकारों पर बहुत अधिक भार पडेगा। यह इस सभा के विचार करने 
की बात है कि स्थानीय निकायों की उन्नति के लिये पर्याप्त उपबन्ध इस संविधान 
में किये जायें। और किस प्रकार से आप जनसाधारण की हालत सुधारेंगे और उसे 
सुखी बनायेंगे? जन-साधारण अधिकांश गांवों में रहते हैं, गांव पंचायत, अधिसूचित 
तथा सफाई समितियां और नगर पालिका समितियां ये सब अपने-अपने गांव और 
नगरों पर अनुशासन करती हैं। किसी न किसी रूप में मसौदा-समिति का यह विचार 
प्रतीत होता है कि स्थानीय निकायों से उनका कोई सम्बन्ध नहीं होगा-वह प्रान्तीय 
सरकारों का प्रकार्य है। मैं पूछता हूं कि सीमा-कर को केन्द्र के लिये छीनने का 
क्या आपका काम है? आप उन करों को क्‍यों छीनते हैं जिन पर प्रान्तों का वेध 
अधिकार है और जिनको स्थानीय निकाय सदैव संगृहीत करते चले आये हें? इस 
कर से केन्द्र का कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं केवल एक ही ऐसा उदाहरण सुनना 
चाहता हूं जिसमें किसी समय भी सीमाकर केन्द्र द्वारा संगृहीत किया गया हो। यह 
प्रान्‍्नीय विषय रहा है और स्थानीय निकाय इसे सदैव उगाते रहे हें। प्रान्तीय सरकारों 
ने भी इसको एक पाई भी अपने पास नहीं रखी, प्रत्युत पूरे के पूरे कर को 
स्थानीय निकायों को दे दिया हे। सीमाकर के बढाने में यह रुकावट और इस 
सम्बन्ध में अनुमति प्राप्त करने के लिये केन्द्र की शरण में जाने का यह फल 
हुआ है कि स्थानीय निकाय की वित्तीय व्यवस्था को बहुत क्षति हुई है। 


श्रीमान, इस प्रश्न पर मैंने अपने विचारों की पर्याप्त रूप से विशद व्याख्या 
कर दी है। पारिभाषिक विषय होने के कारण बहुत से सदस्य शायद इसे समझने 
का प्रयत्न नहीं करते हैं, पर मैं इस महान सभा से एक बात का ध्यान रखने 
के लिये निवेदन करूंगा कि यदि आप यह चाहते हैं कि स्थानीय निकाय रहें, 
यदि आप यह चाहते हैं कि जन-साधारण सुखी रहे, तो आप उनको पर्याप्त धन 
दिये बिना ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप उन्हें केवल कुछ शक्तियां देते हैं, पर 
आप उन्हें वह धन नहीं देते जो उनका है। आज प्रमोद-कर, विद्युत-कर और ऐसे 
ही अन्य कर जो वास्तव में स्थानीय मंडल के हैं, प्रान्तों द्वारा ले लिये जाते हें। 
यूरोप की काउन्‍्टी कॉौंसिलों में, और मैं आपको बता सकता हूं कि अमरीका के 
कई राज्यों में इन करों को स्थानीय निकाय द्वारा संगृहीत किया जाता है न कि 
सरकार द्वारा। ट्राम, बस और टेक्सी का संचालन अन्य देशों में स्थानीय निकायों 
द्वारा होता है और सारा लाभ उनका होता है। स्थानीय निकाय 935 तक सीमाकर 
का उपभोग करते रहे, पर उस वर्ष से उनसे यह छीन लिया गया। मुझे बहुत 
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दुख है कि भारत-शासन-अधिनियम का यह विशेष उपबन्ध संविधान के मसौदे में 
ज्यों का त्यों ले लिया गया है। मैंने आशा की थी कि सरकार स्थानीय निकायों 
की कठिनाइयों को ध्यान में रखेंगी। मैं आशा करता हूं कि मसौदा-समिति कम 
से कम इस बात पर ध्यान रखेगी कि इस खंड को निकाल दिया जाये, विशेषकर 
जबकि इस प्रकार का प्रस्ताव पंडित गोविन्द वलल्‍लभ पन्‍्त जैसे व्यक्ति द्वारा पेश 
किया गया है और मेरे विचार से यह स्वशासन विभाग के मंत्रियों के सम्मेलन 
के कहने पर किया गया है, जिसमें सर्वसम्मति से स्थानीय निकायों के अच्छे रूप 
में कार्य करने के लिये इस वित्तीय उपबन्ध की मांग की गई थी। केवल वित्त 
मंत्रालय ही इसके विरुद्ध है। वह सबको हड़प करना चाहती है। यह अनुचित हेै। 
इस दृष्टिकोण से मैं यह संशोधन पेश करता हूं और मैं आशा करता हूं कि कि 
इस अन्तिम दशा में भी मसौदा-समिति इस कर को स्थानीय निकायों के लाभार्थ 
प्रान्‍्तों के उगाहने पर छोड़ने की आवश्यकता, प्रमुखता और महत्व पर विचार करेगी। 
मेरे पास यहां संयुक्त प्रान्‍्त की सहायता अनुदान समिति का प्रतिवेदन है। मैं चाहता 
हूं कि मसौदा-समिति इस प्रतिवेदन को पढ़ लेती। उन्होंने सीमाकर के सम्बन्ध के 
विषय को बहुत दृढ़ कर दिया है और वे कहते हैं कि सीमाकर को स्थानीय 
निकायों द्वारा उगाहने देना चाहिये। वे यह भी कहते हैं कि इस कर के उगाहने 
में मदों को बढ़ाने और कर को बढ़ाने की स्वतंत्रता स्थानीय निकायों को होनी 
चाहिये। यदि आप इसमें रोड़ा अटकाते हैं, तो आप स्थानीय निकायों के प्रशासन 
के प्रति एक बड़ा अहित कर रहे हैं, जबकि प्रान्तीय सरकार पंचायत अनिधियम 
के निर्माण द्वारा उनके हित के लिये भरसक प्रयत्न कर रही हें। संयुक्त प्रान्त 
ने यह अधिनियम पारित कर दिया है--यद्यपि अभी समय नहीं है कि यह कहा 
जा सके कि यह किस प्रकार कार्यान्वित होगा। मध्य प्रान्‍्त की सरकार ने भी एक 
ऐसा अधिनियम बनाया है। यदि आप उनको पर्याप्त निधि और वित्त सम्बन्धी साधन 
नहीं देते हैं, तो स्थानीय निकाय किस प्रकार उन छोटे लोगों की कुछ भलाई कर 
सकेंगे, जिनके लिये आज प्रत्येक व्यक्ति मौखिक सहानुभूति दिखा रहे हैं? इन बातों 
को कहकर मैं अपना संशोधन पेश करता हूं और आशा करता हूं कि मसौदा-समिति 
स्वीकार करेगी। 


*भ्री ब्रजेशवर प्रसाद: उपाध्यक्ष, में अपने संशोधन संख्या 7 और ] पेश 
नहीं कर रहा हूं। 


“उपाध्यक्ष: संशोधन संख्या 8 भी पेश नहीं किया जाता हे, क्योंकि पंडित 
गोविन्दवल्लभ पन्‍त यहां उपस्थित नहीं हें। 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः श्रीमान, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं:-- 


“कि अनुच्छेद 250 के खंड () के उपखंड (ग) में +थंए०१५' शब्द के 
पश्चात्‌ एक अर्द्ध विराम और “5०४” शब्द प्रविष्ट किया जाये।” 


श्रीमान, मैं अपना अगला संशोधन भी पेश करता हूं:-- 


“कि अनुच्छेद 250 के खंड (2) में ॥०एथप०४$ ० ॥709' शब्दों के स्थान 
में ((णा50०१4०१ एणाव ए पर09' शब्द रखे जायें।” 
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*भ्री नज़ीरुद्दीन अहमद: उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं:-- 


“कि अनुच्छेद 250 के खंड (]) के उपखंड (ख) में “८४०० शब्द के 
पश्चात्‌ “0 5प्रटट८5आंणा” शब्द प्रविष्ट किये जायें।” 


मैं निवेदन करता हूं कि यह पूर्णतया औपचारिक संशोधन है। खंड (ख) में 
कहा गया है “संपत्ति सम्बन्धी सम्पदा शुल्क...” इसमें में “अथवा उत्तराधिकार शुल्क” 
बढ़ाना चाहता हूं। संपदा शुल्क और उत्तराधिकार शुल्क में अन्तर है। संपदा शुल्क 
किसी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु पर, जो संपदा का स्वामी है, लिया जा सकता है 
और उत्तराधिकार शुल्क उत्तराधिकार के दृष्टिकोण से लगाया जाता है। यदि हम, 
जिस संपत्ति पर कर लगाया जाता है, उसका मूल्य एक लाख रखते हैं तो उन 
सबको संपदा शुल्क देना होगा जो, इस सम्पत्ति को प्राप्त करते हैं। पर यदि 
उत्तराधिकारी एक से अधिक हैं, तो हर एक का भाग एक लाख से कम होगा 
और उत्तराधिकार शुल्क कोई भी नहीं देता है। आजकल विधान-मंडल में संपदा 
शुल्क लगाने के लिये एक विधेयक प्रस्तुत है। यहां हम एक दीर्घकाल के लिये 
विधान बना रहे हैं। अत: हमें दोनों संपदा अथवा उत्तराधिकार शुल्क रखने चाहियें। 


“माननीय डॉ. बी,आर, अम्बेडकर: उत्तराधिकार शुल्क (क) में आ जाता हे, 
जिसमें यह कहा गया है “संपत्ति के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में शुल्क”। उसको 
(ख) में क्‍यों दुहराते हैं। 


*थ्री नज़ीरुद्दीन अहमद: दोनों को मिलाया जा सकता था। 


*उपाध्यक्ष: पिछली बैठकों में अंक 2 को छपी सूचियों में पृष्ठ 297 और 
298 पर के संशोधनों को आमंत्रित किया गया था और किसी भी सदस्य ने उन्हें 
पेश नहीं किया। क्‍या कोई सदस्य उनमें से किसी संशोधन को पेश करना चाहता 
है? यदि कोई सदस्य उनको देश नहीं करना चाहता है, तो क्‍या कोई सदस्य अनुच्छेद 
पर बोलना चाहता है? 


“प्रो, शिव्बन लाल सक्सेना (संयुक्त प्रान्त: जनरल): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे 
माननीय मित्र श्री सिधवा द्वारा पेश किये गये संशोधन के समर्थन के लिये मैं खड़ा 
हुआ हूं। उन्होंने अपने स्पष्ट भाषण में अपने संशोधन का आशय सभा को समझा 
दिया और उसका महत्व भी बता दिया। उन्होंने यह भी कहा कि मेरे प्रान्त के 
मुख्य मंत्री जैसे व्यक्ति माननीय पंडित गोविन्द बल्‍लभ पन्‍्त ने एक ऐसे ही संशोधन 
की सूचना दी है। श्रीमान, यह दूसरी बात है कि स्थानीय निकायों का विषय इस 
सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। पहला अवसर वह था, जब हम अनुच्छेद 
256 पर वाद-विवाद कर रहे थे और जब मैंने उस सीमा को बढ़ाने के लिये 
संशोधन पेश किया था, जिस सीमा तक स्थानीय निकाय अपने क्षेत्रों में लोगों पर 
कर लगा सकते थे, अर्थात्‌ उनकी वार्षिक आय का एक प्रतिशत अथवा 000 
रूपये तक। इसका इस बात पर विरोध किया था कि आय कर पर प्रभाव पड़ेगा 
और केन्द्र द्वारा लोगों की आय पर कर लगाया जाता है। यहां फिर मेरे माननीय 
मित्र श्री सिधवा ने यह सुझाव दिया है कि खंड (3) अनुच्छेद 250 में से अपमार्जित 
किया जाये और इस मद से राजस्व का विनियोग केन्द्रीय सरकार द्वारा न किया 
जाये, वरन्‌ इस राजस्व से प्राप्त हुआ धन के विनियोग करने का हक स्थानीय 
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[प्रो. शिब्बन॒ लाल सक्सेना] 


निकायों को दिया जाये। अतः मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ है कि मेरे माननीय मित्र 
श्री सिधवा के समस्त तर्कों के प्रस्तुत करने पर भी और उनके सभा में यह कहने 
पर भी कि देश के समस्त प्रान्तों के समस्त स्थानीय स्वशासन विभाग के मंत्रियों 
ने यह सुझाव दिया है कि इस खंड को निकाल देना चाहिये और पंडित गोविन्द 
वल्लभ पन्त जैसे व्यक्ति के यह सुझाव देने पर भी कि इस खंड को अपमार्जित 
किया जाये, मसौदा-समिति इस संधोन को इसलिये स्वीकार नहीं करेगी कि वित्त 
मंत्री यह चाहते हैं कि यह धन उनके विभाग में पहुंचे। 


श्रीमान, इस संशोधन के कारण एक बड़ा ही मूलभूत प्रश्न खड़ा होता है। 
कदाचित हम यह सोचते हैं कि केवल केन्द्र और प्रान्तों के लिये ही निधि की 
व्यवस्था होनी चाहिये। हम यह भूल जाते हैं कि स्थानीय निकायों को भी महत्वपूर्ण 
प्रकार्य करने हैं। मसौदा-समिति के एक सदस्य से यह जानकर मुझे बड़ा आश्चर्य 
हुआ कि ये निकाय निरर्थक हैं और यदि उनको धन दिया जाये, तो वह धन 
व्यर्थ बरबाद होगा। इन निकायों का अनुभव रखने वाले एक व्यक्ति के नाते मेरा 
निजी विचार यह है कि अनन्‍्ततोगत्वा ग्रामों और नगरों में रहने वाले लोगों की आपको 
हिफाजत करनी होगी और इन स्थानीय निकायों द्वारा ही आपकी उन तक पहुंच 
हो सकती है। मैं जानता हूं कि स्वयं मेरे जिले में लगभग एक हजार प्राथमिक 
पाठशालायें हैं और इन पाठशालाओं की ऐसी दशा है कि किसी भी प्रकार के 
लिये वह लज्जा की बात होनी चाहिये और यदि कोई व्यक्ति उनमें सुधार करना 
चाहता है, तो लाखों करोड़ों रुपये लगेंगे, पर मेरे जिला मंडल की समस्त आय 
कठिनाई से 0 लाख रुपये है--वह उनमें कोई सुधार नहीं कर सकता है। यहां 
आप शिक्षा के लिये, विश्वविद्यालयों के लिये और ऐसी ही सब बातों के लिये 
करोड़ों रूपयों की योजना पारित करते हैं, पर जब स्थानीय निकायों को धन देने 
का प्रश्न आता है, जो वास्तव में ग्रामीण लोगों के बच्चों के लिये पाठशालाओं 
की वित्त व्यवस्था करते हैं, तो हम कहते हैं कि इस अनुच्छेद में से इस खंड 
को नहीं निकालना चाहिये और स्थानीय निकायों के लिये हमें कर लगाने की सीमा 
को एक हजार रुपये तक नहीं बढ़ाना चाहिये। अतः मैं कहता हूं कि स्थानीय निकायों 
की सहायता करने से मना करने पर अडे रहने से आप संविधान के उसी उद्देश्य 
को निष्फल कर रहे हैं, जो जनता के लाभ के लिये है। मैं कहता हूं कि जनता 
का सर्वोत्तम हित तभी हो सकता है जबकि स्थानीय निकायों की उसके लिये सारी 
आवश्यकतायें पूरी की जायें। उनको राजस्व के साधन दिये जाने चाहिये, जिसमें 
वृद्धि होती जा रही है और सीमा-कर, जो कि तीर्थयात्रियों पर लगाया जाता है, 
उनको दिया जाना चाहिये, क्योंकि यात्रियों की सुविधा के लिये उन्हें बहुत खर्च 
करना पड़ता है और यदि आप उन्हें सीमा कर से वंचित रखते हैं, तो वे यात्रियों 
की ठीक-ठीक सेवा नहीं कर सकेंगे। प्रत्येक व्यक्ति धन-राशि हड॒पना चाहता हे 
और स्थानीय निकायों के विदोहन के लिये राजस्व का कोई साधन शेष नहीं रहा 
है और जो थोड़ा-सा उन्हें मिलता भी है, उससे वे अपना गुजारा तक नहीं कर 
सकते हैं। अतः श्री सिधवा द्वारा पेश किये गये संशोधन का मैं जोरदार समर्थन 
करता हूं; उन्होंने यह बता दिया है कि यह उनकी ही राय नहीं है, वरन्‌ देश 
के विभिन प्रान्तों के स्थानीय स्वशासन विभाग के मंत्रियों की सर्वसम्मति से यहीं 
राय है; उन्होंने यह भी कहा है कि इस कर का प्राप्त करना स्थानीय निकायों 
का वैधक अधिकार है, पर फिर भी मैं नहीं समझ सकता हूं कि यह संशोधन 
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स्वीकार क्‍यों नहीं कर लिया जाता है। पिछली बार इस अनुच्छेद को आगे और 
विचार करने हेतु स्थगित कर दिया गया था और इस कारण मैं सभा से यह निवेदन 
करता हूं कि वह श्री सिधवा के संशोधन का समर्थन करे और इस बात का ध्यान 
रखे कि यह खंड इस संविधान में न रहे। 


*थ्री वी.एस. सर्वटे: उपाध्यक्ष महोदय, स्थानीय निकायों के सम्बन्ध में मेरे 
माननीय मित्र श्री सिधवा ने जिस मांग को प्रस्तुत किया है, मैं उससे पूर्ण सहानुभूति 
रखता हूं, पर इस अनुच्छेद की जिस प्रकार मैं व्याख्या करता हूं उसके अनुसार 
मुझे इस संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं दिखाई देती है, जो उन्होंने प्रस्थापित 
किया है। इस समय जिस रूप में अनुच्छेद है, उसमें सभा ने यह देखा होगा कि 
सिवाय एक पद के, अर्थात्‌ मुद्रांक शुल्क के, जिसको अनुच्छेद 249 में स्थानान्तरित 
कर दिया गया हे, वह भारत-शासन-अधिनियम की धारा ॥37 की प्रतिलिपि हेै। 
अब यह स्वीकार करते हुए कि स्थानीय निकाय बडे ही महत्वपूर्ण निकाय हैं और 
महत्वपूर्ण होने के कारण जैसा कि श्री सिधवा ने कहा है, उनके लिये प्रान्तीय 
सरकार की सहायता और प्रोत्साहन अपेक्षित है, जब तक कि यह अनुच्छेद अपने 
वर्तमान रूप में प्रान्तीय सरकारों को उस आय का, जिसको वे केन्द्र से प्राप्त करते 
हैं, बांट करने का पूर्ण स्वविवेक देता है। प्रत्येक प्रान्त में राष्ट्र-निर्माण के बहुत 
से कार्य हो रहे हैं। ग्राम पंचायतें हैं, स्थानीय निकाय हैं, औषधि तथा अन्य शिक्षा 
जैसे विषय हें, और यह हो सकता है कि किसी प्रान्त में ग्राम पंचायतें अथवा 
स्थानीय निकाय महत्वपूर्ण हों और अपेक्षाकृत उनकी ओर अधिक ध्यान देना अपेक्षित 
हो और देश के किसी अन्य भागों में शिक्षा पर अधिक ध्यान देना आवश्यक हो 
और एक तीसरे प्रान्त में स्वास्थ्य और औषधि पर। अतः जब इन विभिन प्रान्तों 
की सरकारों को यह आय प्राप्त हो जाती है, तो प्रान्‍्त की विशेष आवश्यकता 
के अनुसार सरकार को आय का बांट करने का पूर्ण स्वविवेक होगा। यदि हम 
संशोधन को स्वीकार कर लेते हैं, तो प्रभाव यह होगा कि प्रान्तीय सरकारों का 
स्वविवेक परिमित तथा निर्बन्धित हो जायेगा और इस प्रकार समस्त आय अनिवार्यत: 
स्थानीय निकायों को दे दी जायेगी; जबकि वर्तमान रूप में स्थानीय निकायों अथवा 
अन्य राष्ट्र-निर्माण सम्बन्धी निकायों को बांट में देने का स्वविवेक है। अतः में 
समझता हूं कि संशोधन के माननीय प्रस्तावक महोदय के मन में जो उद्देश्य है, 
उसकी पूर्ति यह अनुच्छेद अपने वर्तमान रूप में अधिक अच्छे रूप से करता हे, 
अधिक स्वविवेक देता है और इसमें अधिक लचीलापन है। यदि इस प्रसंग में संयुक्त 
प्रान्‍्नीय सरकार यह चाहती है कि ग्राम-पंचायतों और स्थानीय निकायों को विशेष 
रूप में प्रोत्साहित किया जाये, तो इस संशोधन के यहां स्वीकार किये बिना उसको 
ऐसा करने का पूर्ण स्वविवेक है। अत: मैं समझता हूं कि जिस रूप में यह अनुच्छेद 
है, उसी रूप में रहे। 


*आ्री आर.के, सिधवा: क्‍या मैं माननीय वक्ता महोदय से यह जान सकता 
हूं कि क्‍या वे यह चाहते हैं कि किसी प्रान्त के एक क्षेत्राधिकार से संगृहीत 
सीमा-कर को उसी प्रान्त के किसी अन्य क्षेत्राधिकार को स्थानानतरित किया जा 
सकता है? क्‍या उनका यही अभिप्राय हे? 

*श्री बी.एस. सर्वटे:ः यह सिद्धान्त पर निर्भर है। व्यवस्था यह भी गई है 
कि समस्त संगृहीत राशि को समस्त प्रान्तों में बांट दिया जायेगा। जो विभाजन का 
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[ श्री वी.एस. सरवटे] 


सिद्धान्त संपत्ति उत्तराधिकार सम्बन्धी शुल्क के लिये प्रस्तुत किया जायेगा, उसे 
सीमा-कर के लिये भी विनिधान किया जा सकता है। जिस प्रकार में उसका निर्वचन 
करता हूं, वह यह है कि जब संसद विभाजन सिद्धान्त की विधि का विनिधान 
करेगी तो विभिन्‍न श्रेणी (क) और (ख) के लिये विभिन्‍न सिद्धान्तों का विनिधान 
किया जा सकता हे और (ग) और (घ) के लिये विभिन्‍न सिद्धान्तों का वर्तमान 
रूप में यह अनुच्छेद अधिक व्यापक क्षेत्र तथा अधिक लचीलापन प्रस्तुत करता 
है और संशोधन से हम प्रान्तीय सरकारों के लिये कठिनाइयों पैदा कर रहे हें। 


*श्री ब्रजेश्वर प्रसाद: उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुच्छेद के समर्थन के लिये 
खड़ा होता हूं; एक सीधी सी बात के कारण मैं श्री सिधवा के संशोधन का विरोधी 
हूं। 

यह संविधान केवल दो सरकारों को अभिज्ञात करता है--केन्द्रीय और प्रान्तीय। 
सांविधानिक विधि के अन्तर्गत किसी तीसरी सरकार की स्थिति नहीं है। 


*आ्री आर.के, सिधवा: अनुच्छेद 250 को सावधानी से पढ़िये; आपको यह 
विदित हो जायेगा कि स्थानीय निकायों का वहां उल्लेख है। 


*श्री ब्रजेश्वर प्रसाद: वह यूं ही वहां आ गया है। यदि स्थानीय निकायों को 
हम यह शक्ति देते हैं, तो हमें यह भी कहना पड़ेगा कि इन स्थानीय निकायों 
की क्‍या क्‍या शक्ति और प्रकार्य होंगे। इन स्थानीय निकायों के लिये यहां एक 
संविधान बनाना पडेगा। यद्यपि वास्तव में वह इस संविधान के मसौदे में सच्ची 
सरकार है, पर केवल दो सरकारें ही दी गई हैं। यदि हम पृष्ठद्वार से एक तीसरी 
सरकार अभिज्ञात कर लेंगे, तो हम अगणित कठिनाइयां और उलझनें पैदा कर लेंगे। 


*थ्री एम. अनन्तशयनम्‌ आयंगर: (मद्रास: जनरल): श्रीमान, मुझे खेद है कि 
श्री सिधवा द्वारा पेश किये गये संशोधन का मैं समर्थन नहीं कर सकता हूं। अनुच्छेद 
250 को अक्षरश: भारत-शासन-अधिनियम की धारा 37 से लिया गया है। केवल 
इसी आधार पर मैं अपना दावा नहीं कर रहा हूं। इसके विपरीत जिस सिद्धान्त 
के पुरःस्थापन करने का प्रयत्न श्री सिधवा के संशोधन द्वारा किया जाता है वह 
सिद्धान्त संकटजनक है तथा उचित भी नहीं हे। वह इस कारण संकटजनक हे। 
हम प्रान्तीय स्वायत्तता में हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने पुस्तकों और 
प्रकाशनों के कुछ उद्धरण और कुछ खास प्रान्तों के कुछ मंत्रियों के विचार पढ़ 
कर सुनाये हैं। उनको ऐसा कहने का अधिकार है, क्‍योंकि केन्द्र द्वारा संगृहीत करों 
की आय का विभाजन जैसा वे चाहें वैसा किया जा सकता है। यदि हम केन्द्र 
द्वारा संगृहीत कुछ खास करों का प्रान्तों में बटवारा या उनको प्रान्तों के लिये इस 
सिद्धान्त पर नियत करें कि वे जिन प्रयोजनों के लिये उचित समझें उनके लिये 
उनका उपयोग न करें, वरन्‌ प्रान्तीय प्रशासन के किसी विशेष विभाग के लिये 
उसका उपयोग करें, तो यह तो प्रान्तीय स्वायत्तता में हस्तक्षेप करना होगा। मैं नहीं 
जानता हूं कि इन सदस्यों में से कितने इस प्रस्स्थापना के पक्ष में हैं। हमारे यहां 
पेट्रोल-कर लिया जाता है और यह कर सड़कों के लिये नियत किया जा रहा 
है; कुछ राशि शिक्षा के लिये नियत है, इत्यादि इत्यादि। अन्त में प्रान्‍्त के लिये 
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क्या शेष रह जाता है? आपको यह उपबन्ध जितना लचीला हो सकता है, उतना 
लचीला बनाना चाहिये। 


एक और भी कठिनाई है। सीमा-कर प्रत्येक सीमा पर संगृहीत नहीं किये जाते 
हैं और न सदैव एक ही स्थान पर संगृहीत किये जाते हैं। संशोधन में यह नहीं 
कहा गया है कि विशिष्ट सीमाओं पर संगृहीत की गई राशि उन स्थानीय प्रशासनों 
पर नियत की जाती है। और फिर स्थानीय निकाय अनेक हैं; गांवों में पंचायतें 
हैं, समस्त जिले के लिये जिला मंडलियां हैं; विशेष स्थानों पर क्षेत्राधिकार रखने 
के लिये नगर पालिकायें हैं। क्या उनका अभिप्राय यह है कि इस राशि को पंचायतों, 
जिला मंडलियों और नगर पालिकाओं में बांट दिया जाये? फिर भी प्रान्तीय सरकार 
के लिये कुछ स्वविवेक की आवश्यकता है। और फिर स्थानीय प्रशासनों पर विभिन्‍न 
विषयों का-प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, जिलोत्सारण और 
जलप्रदाय का आभार है। किसके लिये इस राशि का उपयोग किया जाये? यदि 
यह संशोधन स्वीकार कर भी लिया जाये तो भी निहित स्वविवेक में यह हस्तक्षेप 
नहीं करेगा। चाहे वह लचीला न हो, कठोर हो, फिर भी प्रान्तीय सरकार को उन 
शक्तियों के प्रयोग करने का अधिकार है, जो उसके पास है और यह कहने का 
अधिकार है कि इन रशियों का स्थानीय निकायों द्वारा इन इन प्रयोजनों के लिये 
उपयोग किया जायेगा। यह ठीक नहीं है कि स्वयं संविधान में कुछ विशिष्ट प्रयोजनों 
के लिये और कुछ विशिष्ट स्थानीय प्रशासनों के लिये इन राशियों का उपविभाजन 
किया जाये और उनको नियत किया जाये। यह सुनकर मुझे खेद हुआ कि जब 
मेरे माननीय मित्र ने यह कहा कि यह संशोधन किसी अन्य मंत्री द्वारा आता, तो 
मसौदा-समिति उसे स्वीकार कर लेती। मुझे विश्वास है कि मसौदा-समिति इन विषयों 
के गुणावगुणों पर विचार करती है, न कि उस व्यक्ति पर जो किसी संशोधन को 
प्रस्तुत करता है। 

*श्री आर.के. सिधवा: यह एक बार हो चुका हे। 

*थ्री एम. अनन्तशयनम्‌ आयंगर:ः ऐसा हो गया होगा। पर जहां तक अनुच्छेद 
250 का सम्बन्ध है, जो लोग इस विषय से रुचि रखते हैं और जिन पर इस 
विषय का प्रभार है, वे वही लोग हैं जिन पर प्रान्तीय शासन का प्रभार है। मेरे 
माननीय मित्र श्री सिधवा को प्रान्तीय सरकार की किसी सिफारिश पर, जिसके साथ 
अनुभव, मान्यता और प्राधिकार संलग्न रहते हैं, व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक ध्यान 
देना चाहिये, चाहे वे व्यक्ति इतने उच्च कोटि के हों जैसे श्री सिधवा। वे यह 
नहीं कह सकते हैं कि उन्हें किसी प्रान्तीय सरकार के मुख्य मंत्री का सा पूर्ण 
अनुभव है। उनको सभा में ऐसी बात नहीं कहनी चीहये कि मसौदा-समिति स्पष्ट 
भेदभाव बरतती है। मसौदा-समिति के लिये मुझे बहुत सम्मान है। वह अनेक 
असुविधायें और कष्ट उठा रही है। उस पर सारे संविधान के मसौदे का प्रभार 
है। इस अवसर पर मैं मसौदा-समिति को उसकी इस योग्यता के लिये धन्यवाद 
देता हूं, जिस योग्यता से वह कार्य-संचालन कर रही है। उसके आचार-व्यवहार 
की निनदा करना अथवा उस पर यह दोषारोपण करना कि वह स्पष्ट रूप से भेदभाव 
बरतती है, बिल्कुल असंगत हे। 
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*श्री आर.के. सिधवाः क्‍या मैं माननीय सदस्य से यह जान सकता हूं कि 
उनके पास इस प्रश्न का क्या उत्तर है? भारत-शासन-अधिनियम 935 के पूर्व 
यह विषय प्रान्तीय विषय था और 935 के अधिनियम द्वारा इसे केन्द्र को दे 
दिया गया है। 


*थ्री एम. अनन्तशयनम्‌ आयंगरः वह इस प्रकार नहीं है कि आय को केन्द्र 
ले लेगा। केन्द्र केवल संग्रहकर्ता है। एकरूपता निश्चित करने के लिये ही केन्द्र 
संग्रह करता है। मेरे माननीय मित्र यह भी देख सकते हैं कि एक और प्रान्तीय 
करके सम्बन्ध में अर्थात्‌ विक्रय कर के सम्बन्ध में एकरूपता सुनिश्चित करने के 
लिये प्रान्तीय वित्त मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया जा रहा हे। केन्द्र और भी 
अधिक वेग तथा कौशल के साथ कार्य कर सकेगा और विभिनन प्रान्तों को इन 
करों की आय का बटवारा कर सकेगा। हमारे लिये यह कोई नई बात नहीं हे; 
संपत्ति उत्तराधिकार सम्बन्धी शुल्क और संपदा शुल्क इसी श्रेणी में हें। 

“उपाध्यक्ष: क्‍या श्री सिधवा का यह भी विचार है कि कलकत्ता, बम्बई और 
मद्रास में संगृहीत कर केवल उन्हीं प्रान्‍्तों को दिया जाये या इन प्रान्तों में के 
स्थानीय निकायों को? 

*ग्री आर.के, सिधवा:ः अभी तो इन करों का संग्रह स्थानीय निकायों द्वारा 
किया दे है। भारत-शासन-अधिनियम 935 इस विषय को केन्द्रीय विषय बना 
देता है। 

*उपाध्यक्ष: अब हमने समुद्र द्वारा बाहित वस्तुओं और यात्रियों पर सीमा-कर 
शामिल कर लिया है। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और अन्य उन बडे पत्तनों में संगृहीत 
सीमा-कर को लीजिये, जिनके अन्तर्गत बड़े-बड़े क्षेत्र आ जाते हैं। क्या उन निगम 
अथवा प्रान्तों को इस आय को रखने का हक दिया जाये? 

*ग्री आर.के. सिधवा: कलकत्ता-निगम या मद्रास-निगम को लाभ होता है। 

*उपाध्यक्ष: मूल प्रश्न यह है कि कलकत्ता पत्तन एक प्रान्त से अधिक प्ररान्तों 
के लिये वस्तुओं और यात्रियों को वाहित करता है। खैर, क्‍या डॉ. अम्बेडकर कुछ 
कहना चाहते हैं? 

*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः मैं कुछ नहीं कहना चाहता हुं। 

*उपाध्यक्ष: अब मैं सभा में संशोधन पर मत लूंगा। 

प्रश्न यह है:-- 


“कि अनुच्छेद 250 के खंड () के उपखंड (ग) में +थांए०५' शब्द के 
पश्चात्‌ एक अर्द्ध विराम और “5८७” शब्द प्रविष्ट किया जाये। 


संशोधन स्वीकार किया गया। 
“उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है; 


“कि अनुच्छेद 250 के खंड (2) में ॥०एथप८$ ० ॥709' शब्दों के स्थान 
में (0०7॥50॥99०९0 एप्रा0 एा पञ09' शब्द रखे जायें। 


संशोधन स्वीकार किया गया। 
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“उपाध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 
“कि संशोधनों की सूची के संशोधन संख्या 285] के निर्देश सहित अनुच्छेद 
250 के अन्त में यह परन्तुक जोड़ दिया जाये:-- 


“छल गला [700९९८१5५ 05 इप्टी 49९5 220ए226 प्रात 5प्7-0]905९ (०) ॥१6 (0) 


9 99 


896 2$॥£९2॥०९0 99 ॥॥6 59९58 00 06 0८9 2प0765 जा ॥था' [प्रांइतलाणा, 


[परन्तु खंड (ग) और (घ) के अधीन भारतीय सरकार द्वारा संगृहीत की गई 
आय राज्यों के क्षेत्राधिकार में के स्थानीय प्राधिकारियों को सोंप दी जायेगी।] 


संशोधन अस्वीकार किया गया। 
*उपाध्यक्ष: अब मैं संशोधित रूप में अनुच्छेद पर मत लेता हूं। प्रश्न यह 


“कि संशोधित रूप में अनुच्छेद 250 संविधान का अंग बने।” 
प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 
संशोधित रूप में अनुच्छेद 250 संविधान में प्रविष्ट किया गया। 


अनुच्छेद 277 
*उपाध्यक्ष: अब हम अनुच्छेद 277 पर पहुंचते हें। 
*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः श्रीमान, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 


“कि अनुच्छेद 277 की क्रम संख्या 277 के खंड () के रूप में कर 
दी जाये और इस प्रकार पुनरांकित तत्कथित अनुच्छेद में निम्न खंड जोड़ दिया 
जाये: 


(2) #>एठाज 096 79806 प्रात 29056 (]) ण ॥5 ॥॥706 89, 35 $5007 35 


मे 


]39 96 क्षीश्ष 7 5 7446, 96 |94 ४ ९३९०) प्र0प्र५5९ ण एश्यीशा।शाॉ. 


[(2) इस अनुच्छेद के खंड () के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश दिये 
जाने के बाद यथासंभव शीघ्र ही संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा।] 


यह अनुच्छेद 277 एक आनुषंगिक अनुच्छेद है। इसमें यह निर्धारित किया गया 
है कि राष्ट्रपति द्वारा आपात उद्घोषणा कर देने पर वित्तीय परिणाम क्‍या होंगे। इस 
अनुच्छेद के खंड () में कहा गया है कि आपात-काल में आदेश द्वारा राष्ट्रपति 
प्रांतें और केन्द्र में परस्पर वित्तीय प्रबन्ध संबंधी उपबन्धों में रूपभेद कर सकता 
है। बाद में यह सोचा गया कि प्रांतों और राज्यों के परस्पर वित्तीय प्रबन्ध में रूपभेद 
करने की पूर्ण तथा अनिर्बन्धित शक्ति राष्ट्रपति को देना ठीक नहीं है और इस 
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[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर] 


विषय में संसद का भी हाथ होना चाहिये, अत: अब यह प्रस्थापित किया जाता 
है कि अनुच्छेद 277 में खंड (2) जोड़ दिया जाये जिसके द्वारा यह उपबन्ध 
किया गया है कि इस प्रबन्ध में परिवर्तन करने के लिये राष्ट्रपति द्वारा दिये गये 
किसी भी आदेश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा। इसका यह 
अर्थ होता है कि संसद के समक्ष इस विषय को रखने के पश्चात्‌ संसद जैसा 
उचित समझे वैसा करे और उसको मानना राष्ट्रपति के लिये आवश्यक होगा। 


“उपाध्यक्ष: श्री ब्रजेश्वर प्रसाद द्वारा संशोधन संख्या 4 पेश नहीं किया गया। 
पंडित कुंजरू:-संख्या 72! 


*पं, हृदयनाथ कुंजरू (संयुक्त प्रांतः जनरल): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव पेश 
करता हूं: 


“कि संशोधनों की सूची के संशोधन संख्या 3007 और संशोधनों पर संशोधनों 
की सूची । (चतुर्थ सप्ताह) के संशोधन संख्या 3 के निर्देश सहित अनुच्छेद 
277 के स्थान में यह अनुच्छेद रखा जाये:- 


“277. (0). जिशाशां।6 ३ ?20टगाधांणा ए लशाशएशाएरए 48$8 क 09००7०॥, ॥6 


(ध०काल्थांगा णी गाल फ़ाठ्शंड्रणा$. पाता व39, ॥70जणञावरीषईक्रावाए शत? 
72]4077 60 तांशाफंपा0ण एि (9४65 
णा गाटणा€ वप्याह ॥6 छला00 हि ह 
एठ्टक्राक्रींगा ण ग्रालडुलाटए 8. णिक्षा। 0पा ए ॥6 ॥0698 35328॥20 09 ८४५९ 


जा कुथभांगा. () णएा ॥॥9 भा0]6 [0 840$ गा 6 वीर ए&्क्या एण 


९णाक्रा९0 का क_्रा।06 25] एी पा$ ((णाइऑपरा0॥, 


3 [765ट0276९ क॒ुलां०्व छप्रता प्रा] 358 ॥397 926 ए9765ट2४०९०१ ्ाव 
वीशाल्थीश का ९4० एटा ण ॥6 526 97605270९0 9०700 8 5 
[655 शा 9 724॥2९0 ॥ ॥6 [#९८८काए ए८थ/ 09 था शा0प्रा[, 
कएथागश ॥6 इ$क्चा॥8 भा0पगा वा ९8९० ए९३१, 50 ०४०प४८१ ॥॥9 72 
5प्रा] [0 96 ॥छ9व64 का ॥॥6 |98. ए९क। ण ॥6 9०04 जा] 9८ 
९(ुप३ 40 ॥6 भा0प्रा ण ९३० उप क्राप्रधं 0०0पर०07: 


श0०जणव66 ॥॥9 ॥6 शिवा 7939 वा भाज् ए९ एी ॥6 52० 
[7०85276०6 एछला04 काठ ॥9/ 76 5प्रा] ।0 06 729९0 99 € 
ए्ञाणा का ॥40 9९7 809] 06 6 5प्रग 7ट926 फ 6 [7९८८५ ए 
शल्य कथाव प्रक्या वीर 5गा4 छ6527४०व छलां०वत $॥9] 9९ 
९0ण7/०5४9णावकाएए राशावरव, एप ॥6 शत ग0 शांए्ट राव छप्टा 
काल्लांणा का भी ८णाइप्रॉभांगा ज्ञात ॥6 89९5 ॥0 ॥9॥] 
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॥6 शाए९ काए पा कार्टांणा पा।0255 6 45 $80576९6 ॥4 ॥6 
गर्ा॥।लशाभार6 एण 6 विक्षार॑व 5890॥9 0 6 (00एशशाला ए 
94 7९(॒प्रा/25 |] $0 00 60. 


(2) ग्राधंड बाएं, फाठ्टाफएलता ग्राल्या$ [०527९१ ४ए ॥6 शट्बंवशा 
70५9 0क्ल., 7 


[277. () जब आपात-उद्घोषणा प्रवरत्तन में है, तो इस संविधान के अनुच्छेद 
25] में किसी बात के होते हुए भी इस अनुच्छेद के खंड () 
द्वारा राज्य को सौंपे गये धन में से विनिहित काल के प्रथम वर्ष 
में संघ उतनी रकम रोक लेगा, जो विनिहित की जायेगी और उसके 
पश्चात्‌ तत्कथित विनिहित काल के प्रत्येक वर्ष गत वर्ष रोकी 
गई रकम से कम रकम रोकेगा। यह कमी इतनी ही मात्रा में 
प्रति वर्ष होती जायेगी और इस वार्षिक कमी का हिसाब इस प्रकार 
के लगाया जायेगा कि वह अन्तिम वर्ष में रोकी जाने वाली रकम 
के बराबर हो। 


परन्तु तत्कथित विनिहित काल के किसी वर्ष के लिये राष्ट्रपति 
यह निदेश दे सकेगा कि उस वर्ष में संघ द्वारा रोकी जाने वाली 
रकम वही रकम होगी जो उससे गत वर्ष रोकी गई थी और यह 
कि तदनुसार तत्कथित विनिहित काल बढ़ा दिया जायेगा, पर राज्यों 
से परामर्श किये बिना वह ऐसा कोई निदेश नहीं देगा, और न 
वह तब तक ऐसा कोई निदेश देगा, जब तक उसका समाधान 
न हो जाये कि भारतीय सरकार की वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ़ 
बनाये रखने के लिए ऐसा करना उसके लिये अपेक्षित है। 


(2) इस अनुच्छेद में 'विनिहित' से अभिप्रेत है, राष्ट्रपति द्वारा निदेश 
से विनिहित।] 


श्रीमान, इस संशोधन की भाषा जटिल है, पर यह भारतीय सरकार के सन्‌ 
935 के अधिनियम में से ली गई है, जिससे माननीय सदस्य परिचित हें। मैं 
समझता हूं कि डॉ. अम्बेडकर भी, जो बिना किसी बात के हंसे थे, इससे परिचित 
होंगे। मेरे संशोधन का अर्थ यह है। अनुच्छेद 257 के अधीन एक ऐसा प्रतिशत 
विनिहित करना होगा, जो आय-कर की पूरी आय के विभाजनीय भाग में से प्रांतों 
का भाग होगा। उस अनुच्छेद की भाषा ऐसी है कि उससे यह विदित होता है 
कि समस्त प्रांतीय भाग को एक दम प्रांतों को दे दिया जायेगा। स्थिति के अनुसार 
वित्त आयोग से परामर्श कर या बिना परामर्श के जेसे ही राष्ट्रपति द्वारा वह विनिहित 
कर दिया जाता है, तो तुरन्त ही उसे प्रांतों को दे देना चाहिये। मेरा संशोधन यह 
प्रस्थापित करता है कि अनुच्छेद 25] की भाषा के होते हुए भी केन्द्र एक बार 
में ही प्रांतें को उनका समस्त भाग न देगा, वरन्‌ कुछ काल में देगा; पर यदि 
उस काल में आपात हो जाता है और एक ऐसा भीषण आपात कि आपात-उद्घोषणा 
करनी पडे, तो राष्ट्रपति यह निदेश दे सकेगा कि प्रांतों को उस वर्ष का भाग 
न दिया जाये, जिस वर्ष आपात हुआ। दूसरे शब्दों में यदि मेरा संशोधन स्वीकार 
कर लिया जाता है, तो अनुच्छेद 277 द्वारा राष्ट्रपति को जिस शक्ति का देना प्रस्थापित 
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[पं. हृदयनाथ कुंजरू] 


किया जा रहा है, वह उसको निर्बन्धित कर देगा। और यह भी कि प्रांतों को उनका 
भाग देने में देर चाहे हो जाये, पर जो कुछ प्रांतों को दे दिया गया है, वह वापस 
नहीं लिया जा सकता। 


संक्षेप में अपने संशोधन के प्रयोजन की व्याख्या करने के पश्चात्‌ मैं डॉ. 
अम्बेडकर के संशोधन द्वारा अनुच्छेद 277 के परिवर्तित रूप पर विचार प्रकट करूंगा। 
उस दिन जब मैंने अनुच्छेद 277 का निर्देश किया था और यह कहा था कि 
वह राज्यों के वित्तीय अधिकारों के लिये वास्तव में घातक हे, तो डॉ. अम्बेडकर 
ने मेरे उसकी ओर निदेश करने पर आपत्ति की थी और यह कहा था कि वह 
अनुच्छेद पेश नहीं किया गया है, अतः शायद उसको पेश न किया जाये अथवा 
उसमें रूपभेद कर दिया जाये। 


अब उन्होंने एक रूपभेद प्रस्थापित किया है: पर क्‍या इस रूपभेद से कुछ 
लाभ है? मान लीजिये कि डॉ. अम्बेडकर इस संशोधन को पेश न करते, तो 
आपात-काल में प्रांतों और राज्यों के परस्पर वित्तीय संबंधों में राष्ट्रपति के आदेश 
द्वारा किये गये रूपभेद पर विचार करने में क्‍या संसद को कोई रोक सकता था? 
जिस विषय को संसद चाहे उस पर विचार करने का उसे मूल अधिकार है। अतः 
डॉ. अम्बेडकर का संशोधन उसकी शक्ति को किसी रूप में भी नहीं बढ़ाता है। 
संसद को वह ऐसा कोई अधिकार नहीं देता हे, जो उसके अभाव में उसके पास 
नहीं था अत: जिस रूप में अनुच्छेद 277 है, उसी रूप में हम उस पर विचार 
करें अर्थात्‌ उस रूप में जिसमें कि वह संविधान के मसौदे में प्रस्थापित किया 
गया है। डॉ. अम्बेडकर द्वारा पेश किये गये संशोधन पर हम कोई ध्यान न दें, 
क्योंकि व्यवहार में उसका कुछ भी अर्थ नहीं है। यह संशोधन संसद को किसी 
ऐसे आदेश पर, जिसे राष्ट्रपति दे, विचार करने का ऐसा कोई अतिरिक्त अवसर 
प्रदान नहीं करता है, जो इसके अभाव में उसको न मिल सके। अब आपात की 
उद्घोषणा प्रवर्तन में है, तो अनुच्छेद 277 राष्ट्रपति को यह निदेश देने के लिये 
प्राधिक्त॒ करता है “कि उस कालावधि के लिये जो ऐसी उद्घोषणा के प्रवर्त्तन 
शून्य होने वाले आर्थिक वर्ष की समाप्ति से, किसी अवस्था में, परे विस्तृत न 
हो जो उस आदेश में उल्लिखित की जाये, इस संविधान के अनुच्छेद 249 से 
259 के समस्त अथवा कोई प्रावधान ऐसे अपवादों अथवा रूपभेदों के साथ प्रभावी 
होंगे, जिन्हें राष्ट्रति उचित समझे”। इस अनुच्छेद में राष्ट्रपति जिस प्रकार चाहे 
उस प्रकार प्रांतों और राज्यों के परस्पर वित्तीय संबंधों में परिवर्तन करने के पूर्ण 
प्राधिकार का उपयोग करेगा। अतः: आइये, हम इस बात पर विचार करें कि वह 
क्या वस्तु है जिसे प्रांतों को अनुच्छेद 277 में निर्दिष्ट अनुच्छेद प्रदान करते हें। 
अनुच्छेद 249 के अन्तर्गत संघ संसद द्वारा निर्मित किसी विधि के अधीन मुद्रांक 
शुल्क का और भैषजीय तथा प्रसाधन की वस्तु ओ पर उस उत्पादन शुरू का उद्ग्रहण 
कर सकती है, जो संघ सूची में उल्लिखित है। इन शुल्कों का संग्रह और विनियोग 
राज्य द्वारा किया जायेगा। उनकी आयों में से केन्द्र ने भाग लेने का कभी दावा 
नहीं किया है। अनुच्छेद 250, जिसको हमने अभी समाप्त किया है, यह उपबन्ध 
करता है कि कुछ शुल्कों और करों का उद्ग्रहण और संग्रह केन्द्र द्वारा किया 
जायेगा, जिनमें कृष्य 858. छोड़कर अन्य संपत्ति के उत्तराधिकार विषयक शुल्क 
और कृष्य भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति विषयक संपत्ति पर शामिल हैं, पर ये 
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पूरे के पूरे प्रांतों में बांट दिये जायेंगे, यदि वे प्रथम अनुसूची के भाग 2 में उस 
समय उल्लिखित रहे राज्यों में उपरोपणीय भाग न हों। यह दूसरा साधन है, जिसके 
द्वारा प्रांत अपनी आय प्राप्त करेंगे और यह भी पूर्णतया प्रांतीय है। इन शुल्कों की 
आय पर केन्द्र ने किसी प्रतिशत की कभी मांग नहीं की है। तीसग साधन आय 
पर कर का होगा। आदेश द्वारा राष्ट्रति आय-कर की समस्त आय के विभाजनीय 
भाग का प्रतिशत नियत करेगा जो प्रांतों को दिया जायेगा, इसको मैं ले चुका हूं। 
इसके बाद हम उत्पादन शुल्कों पर आते हैं---संघ-सूची में उल्लिखित भेषजीय और 
प्रसाधन की वस्तुओं पर उत्पादन-शुल्क के अतिरिक्त अन्य उत्पादन शुल्कों का 
उद्ग्रहण और संग्रह भारतीय सरकार द्वारा किया जायेगा। पर यदि संसद इस प्रकार 
का उपबन्ध करती है, तो इन शुल्कों की आय केन्द्र और प्रांतों में विभाजित हो 
सकती है। इन पर विचार करने की राष्ट्रपति को कोई शक्ति नहीं है। इसके बाद 
जूट पर शुल्क है जिसको अभी केन्द्र और प्रांतों में विभाजित नहीं किया जायेगा, 
पर उन प्रांतों को, जिन्हें जूट निर्यात-शुल्क की आय में से भाग लेने का हक्‍्क 
है, कुछ रकम प्राप्त होगी जो इस हज ल्‍क में से उनको भाग न मिलने की कमी 
को पूरी करने के लिये विनिहित जायेगी। श्रीमान, अन्त में केन्द्र की ओर 
से अनदान हैं जिनमें समय समय पर परिवर्त्त किया जा सकता हे। 


श्रीमान, ये विभिन्‍न प्रकार हैं जिनके द्वारा प्रांतें को अपनी आय होगी। और 
अनुच्छेद 277 आय के इन सब या कुछ साधनों को प्रांत के लिये प्राप्त होने 
के संबंध में राष्ट्रपति को, जैसा वह चाहे, वैसा विनिश्चित करने का अधिकार देता 
है। अब यदि राष्ट्रपति द्वारा ऐसी कार्यवाही की जाती है तो प्रांत क्‍या करेंगे? केन्द्र 
द्वारा प्रातों को दी जाने वाली रकम यदि किसी विनिहित काल के अन्तर्गत दी 
जाती है, तो आपात में राष्ट्रपति यह कह सकेगा कि जब तक आपात वर्तमान 
है, प्रांतें को जितना धन दिया जा चुका है उससे अधिक नहीं दिया जा सकेगा। 
ऐसी कार्यवाही समझ में आने योग्य तथा युक्ति-युक्ति होगी, पर अब तो प्रस्थापित 
किया जा रहा है वह यह है कि प्रांतों से वित्तीय समझौता करने के बाद जबकि 
वे अपना खर्च बढ़ा दें और अपने दायित्व को पूरा करने के लिये केन्द्र से प्राप्त 
होने वाले धन पर निर्भर हो जायें तो राष्ट्रपति उनको यह कह सकेगा कि उनकी 
चाहे तो कुछ भी दशा हो जो वित्तीय समझौता उन्होंने किया है उसमें रूपभेद होना 
चाहिये। ऐसी दशा में प्रांत क्‍या करेंगे? जहां तक मैं समझ सकता हूं कि उनको 
वित्तीय निर्वाण का सुख भोगना पड़ेगा। प्रांतीय सरकारों को और जनता को बहुत 
हानि होगी-हो सकता है कि उन्हें लंगोटी लगाकर रहना पड़े, पर केन्द्र उनकी 
दशा पर कोई ध्यान नहीं देगा। मैं समझता हूं कि ऐसी कार्यवाही अनुचित तथा 
अव्यवहार्य है। मेरा विचार यह है, जैसा कि मैं कह चुका हूं कि यदि आप प्रांतों 
को कुछ धन या कुछ करों का कुछ प्रतिशत देना चाहते हैं, तो प्रांतीय भाग के 
संपूर्ण धन को देने में आप विलम्ब कर सकते हैं, पर एक बार उनको जो कुछ 
दिया जा है उसको वापस नहीं लेना चाहिये। भारत-शासन-अधिनियम 935 
में ऐसी कोई जग बात प्रस्थापित नहीं की गई थी। उस अधिनियम के निर्माता समझते 
थे और इस संविधान के निर्माता भी समझते हैं कि केन्द्र किसी न किसी दिन 
आपात में अन्तर्ग्त्त होगा। पर उन्होंने केवल यही उपबन्ध किया था कि आय-कर 
की आय के विभाजनीय भाग में से प्रांतों के हिस्से की पूरी रकम के देने में 
विलम्ब किया जायेगा, पर आपात के पूर्व प्रांतों को दिये गये विभाजनीय भाग उनसे 
वापस नहीं लिये जा सकते थे। केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों और केन्द्रीय निर्यात शुल्कों 
और अन्य शुल्कों की आय, जिनका मैंने निर्देश दिया है, इनमें किसी आपात में 
कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अन्य करों के संबंध में प्रांतों की 
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स्थिति पर आपात के होने का कोई प्रभाव नहीं पडेगा। यह सोचा गया था कि 
केन्द्र से प्राप्त होने वाले धन पर निर्भर होकर यदि प्रांत प्राथमिक शिक्षा का विस्तार 
कर देते हैं या उसे अनिवार्य बना देते हैं या चिकित्सालयों और औषधालयों की 
संख्या बढ़ा देते हैं या ग्रामीण जनता की दशा सुधारने का कार्यक्रम हाथ में ले 
लेते हैं, तो यह न्याय नहीं है कि यकायक उनसे उनके बजट में परिवर्तन करने 
के लिये कहा जाये और जनता को यह बता देने के लिये कहा जाये कि शिक्षा, 
लोक-स्वास्थ्य, स्वास्थ्य-साहाय्य अथवा ग्रामोद्धार के लिये जो सुविधायें प्राप्त थीं वे 
अब नहीं रहेंगी। यदि भविष्य में ऐसा काम किया जाये तो प्रांतों में बड़ा ही असन्तोष 
होगा---और यह असंतोष वास्तव में इतना भयंकर रूप धारण करेगा कि उसके कारण 
उस आपता से भी एक बड़ा आपात उठ खड़ा होगा, जिसको निपटाने के लिये 
राष्ट्रति को अनुच्छेद 277 में मुख्य शक्ति दी जा रही है। अतः मैं समझता हूं 
कि अनुच्छेद 277, जिसका प्रांतीय प्रशासन पर बहुत ही हानिकारक प्रभाव पड़ेगा, 
इसके स्थान में इस संशोधन को रखा जाये, जिसको मैंने पेश किया है। 


श्रीमान, में यह नहीं जानता हं कि आय-कर की समस्त आय के विभाजनीय 
भाग में प्रांतों द्वार इस समय प्राप्त किया जाने वाला हिस्सा क्‍या है। पर मैं समझता 
हूं कि अधिकतम हिस्सा अभी तक वहीं है, जो 936 में विनिहित था अर्थात्‌ 
50 प्रतिशत और इस बात की पूर्ण संभावना है कि विभाजनीय भाग का प्रांतों को 
42 या 43 प्रतिशत मिल रहा है। मैं यह नहीं जानता हूं कि भविष्य में क्‍या विनिहित 
प्रतिशत होगा। मान लीजिये कि वह 60 प्रतिशत है। तो आप यह निर्धारित कर 
सकते हैं कि 42 प्रतिशत और 60 प्रतिशत का अन्तर कुछ काल के अन्दर प्रांतों 
को दे दिया जायेगा और यदि इस काल में आपात हो जाता है तो वह रोका जा 
सकता है। इस प्रकार प्राँंतों को कुछ अधिक हानि नहीं होगी, पर अनुच्छेद 277 
प्रांतों के सर्वोत्तम हितों के विरुद्ध है और यदि उस पर अमल किया जाता हे, 
तो प्रांतों में उपद्रव खड़ा हो जायेगा। 


निस्संदेह सभा को आश्चर्य हुआ होगा कि संविधान के मसौदे में इतने उग्र 
उपबन्ध को रखा गया है। संविधान के निर्माता युक्ति पूर्ण व्यक्ति हैं। अतः हमें 
यह सोचना है कि संविधान में ऐसे अनुच्छेद को रखने का उनका विचार क्‍यों 
हुआ। प्रांतों के भावी वित्तीय संबंधी कुछ अनुच्छेदों पर जब मैंने विचार प्रकट किये 
थे, उस समय मैंने यह कहा था कि यदि आरम्भ में समझौता बहुत उदारतापूर्वक 
किया जायेगा, तो बाद में आपात होने पर केन्द्र को बड़ी गंभीर स्थिति का सामना 
करना होगा। मैंने यह कहने का साहस किया था कि अच्छा होगा, यदि केन्द्र आरम्भ 
में ही कुछ सावधान रहे, जिससे कि उसे ऐसी कोई कार्यवाही नहीं करनी पड़े 
जो बाद में प्रांतों की वित्तीय व्यवस्था को पूर्णतया छिन्‍न-भिन्‍न कर दे। पर उस 
चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया गया। संविधान के निर्माताओं के अनुसार अब जिस 
प्रकार से केन्द्र की भावी वित्तीय स्थिति का परित्राण किया जा सकता है, वह 
केवल यह है कि आपात काल में अनुच्छेद 249 से 259 तक के उपबन्धों को 
रह करने तक का अधिकार राष्ट्रपति को दिया जाये। नियुक्त हो जाने के बाद 
वित्त-आयोग को और संविधान पारित हो जाने के बाद राष्ट्रपति को वर्त्तमान परिस्थिति 
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पर सावधानी से विचार करने का और प्रांतों और केन्द्रों में राजस्व के विभाजनीय 
भाग का इस प्रकार वितरण करने का अधिकार होगा कि जिसमें दोनों प्रांतों और 
केन्द्र के हितों का उचित ध्यान रखा जाये। अनुच्छेद 277 में निर्दिष्ट समस्त अनुच्छेदों 
के पारित कर देने पर भी राष्ट्रपति प्रान्तों और केन्द्र के हिस्सों को इस प्रकार 
नियत कर सकता है कि केन्द्र को कोई ऐसी कार्यवाही करने के लिये विवश 
न होना पड़े, जो अनुच्छेद 277 में विचारी गई हैं। इस समय प्रांतों को प्रसन्न 
रखने और बाद में उनको दांत निकालने और बाल नोचने देने से ऐसा कोई मार्ग 
अधिक अच्छा होगा। 


श्रीमान, अपने संशोधन के अर्थ और प्रयोजन को जितना स्पष्ट रूप से मैं समझा 
सकता था मैंने समझा दिया है। मैं आशा करता हूं कि प्रांतों के प्रतिनिधि समझ 
गये होंगे कि अनुच्छेद 277 में उनके हितों के लिये कितना घोर संकट है। यदि 
कुछ विशेष परिस्थितयों में प्रांत वित्तीय स्वायतत्ता का उपभोग नहीं कर सकते हैं 
तो उनके लिये कोई भी स्वतंत्रता नहीं रहेगी और उनकी स्थिति नगरपालिकाओं और 
जिला मंडलियों के सदृश्य हो जायेगी। पर इसी मुख्य आधार पर मैंने अपना संशोधन 
पेश नहीं किया है। मैंने उसके लोकहित की भावना के कारण पेश किया है, जिससे 
कि प्रांतों के लोगों को मनमानी रीति से उन सुविधाओं से वंचित न किया जा 
सके, जिनके वे शिक्षा, स्वास्थ्य साहाय्य तथा अन्य जनता के कल्याण की बातों 
जैसे विषयों में युद्ध काल तक में अभ्यस्त रहे हैं। अत: हम यह क्‍यों सोचें कि 
भावी युद्ध में ऐसा होगा अथवा ऐसे होने की संभावना हे? अनुच्छेद 277 केवल 
केन्द्र को विशुद्ध वित्तीय स्वेच्छाचारिता की अभिव्यक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं 
है। अत: मैं आशा करता हूं कि इस अनुचित उपबन्ध के प्रति सभा का प्रत्येक 
सदस्य विरोध प्रदर्शन करेगा और इस बात का ध्यान रखेगा कि इसमें इस प्रकार 
का परिवर्तन कर दिया जाये, जिससे प्रांतों को यह आश्वासन मिल सके कि राष्ट्रपति 
के आदेश से उनकी वित्तीय व्यवस्था यकायक छिन्न-भिन्‍न न हो सकेगी और इसके 
साथ-साथ केन्द्र की स्थिति ऐसी होगी कि वह अपने महान्‌ उत्तरदायित्वों को 
ठीक-ठीक निर्वहन कर सके। 


0829 के पृष्ठ 38 पर के संशोधन संख्या 3009 और 300 पेश नहीं 
गये। 


“प्रो, शिव्बन लाल सक्सेना: श्रीमान, अभी मेरे माननीय मित्र श्री कं 
द्वारा दिया गया भाषण सभा को इस महत्वपूर्ण अनुच्छेद के पुनर्विलोकन का 
लिये अवश्य ही विचार सामग्री प्रस्तुत करेगा। मैंने बड़ी सावधानी से उनके भाषण 
को सुना और उनके संशोधन का भी अध्ययन किया। जब हम अनुच्छेद 275 और 
276 पर वाद-विवाद कर रहे थे और जब हमने आवश्यक होने पर राष्ट्रपति को 
उद्घोषणा निकालने की शक्ति दी थी, हमने यह उपबन्ध किया था कि उद्घोषणा 
के दो मास के अन्तर्गत उसको संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखना चाहिये 
और उसका अनुमोदन होना चाहिये। उसके बाद ही वह छः माह की अवधि के 
लिये और जारी होगा। 


अनुच्छेद 277 में यह उपबन्ध किया गया हे कि केन्द्रीय संसद उन विषयों 
पर, जो राज्यों के अन्तर्गत हैं, केवल समवर्ती क्षेत्राधिकार ही नहीं रखेगा वरन्‌ यह 
भी कि “उस कालावधि के लिये जो ऐसी उद्घोषणा के प्रवर्तन शून्य होने वाले 
आर्थिक वर्ष की समाप्ति से, किसी अवस्था में, परे विस्तृत न हो और जो उस 
आदेश में उल्लिखित की जाये, इस संविधान के अनुच्छेद 249 से 259 के समस्त 
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अथवा कोई उपबन्ध ऐसे अपवादों या रूपभेदों के साथ प्रभावी होंगे, जिन्हें प्रधान 
उचित समझे” अतः इस अनुच्छेद से अनुच्छेद 249 से 259 तक के अनुच्छेद 
की आपात-काल में कोई सत्ता नहीं रह जाती है। क्योंकि राष्ट्रपति को इन अनुच्छेदों 
के उपबन्धों के विरुद्ध आदेश पारित करने की शक्ति है। मैं अधिक प्रसन्न होता, 
यदि जो परिवर्तन या रूपभेद इन अनुच्छेदों में किये जायें, उनको भी उद्घोषणा 
का अंग बना दिया जाये और उनको संमोदन के लिये संसद के समक्ष प्रस्तुत 
किया जाये। वित्तीय विषयों में प्रधान को ऐसी शक्तियों से सुसज्जित करने का में 
सदैव विरोध करता रहा हूं, जो स्वेच्छाचारिता से लगभग परिपूर्ण हों, पर खेद के 
साथ यह कहना पड़ता है कि हमारा विरोध व्यर्थ ही रहा और प्रत्येक बार 
जब संशोधन पेश किया जाता है, तो राष्ट्रपति को ऐसे आदेश देने की शक्ति 
दे दी जाती है जिससे कि इस संविधान के उपबन्धों तक में संशोधन किया जा 
सके। मैं समझता हूं कि डॉ. कुंजरू ने उन कठिनाइयों को बता दिया है, कि 
यदि यह संशोधन जैसा है वेसा ही पारित कर लिया जाता है तो पैदा होंगी। डॉ. 
अम्बेडकर का संशोधन इस विषय में कोई सहायता नहीं करता है। संसद के दोनों 
सदनों के समक्ष “उसे रखना” कोई पर्याप्त रक्षा-कवच नहीं है। अत: में समझता 
हूं कि इस संशोधन को पेश कर तथा इस अनुच्छेद 277 में निहित संकटों को 
बता कर डॉ. कुंजरू ने सभा की महान सेवा की हे। 


यह एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। राज्य द्वारा बनाये गये बजट राष्ट्रपति के एक 
आदेश से उथल-पुथल हो जायेंगे और यदि किसी प्रांत के कुछ मंत्रियों से वह 
8 नहीं हैं तो उस प्रांत की ऑफ आ जायेगी। अतः वर्तमान रूप में इस अनुच्छेद 
पारित करना ठीक नहीं हे। डॉ. अम्बेडकर और मसौदा-समिति से मैं निवेदन 
करूंगा कि पंडित कुंजरू द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्कों के आधार पर वे इसका 
पुनरर्विलोकन करें तथा इस तथ्य के आधार पर भी कि रदशष्ट्रपति को ऐसी शक्ति 
नहीं देनी चाहिये जो प्रांतें के बजट को छिन्न-भिन्‍नन कर दे। यह सत्य है कि 
कोई भी राष्ट्रपति जान बूझकर इन शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा और प्रांत की 
समस्त योजनाओं को छिन्न-भिन्‍न नहीं करेगा, पर जब तक संविधान में उसके लिये 
रक्षा-कवच न हो तब तक इन शक्तियों को देना ठीक नहीं है। अपनी समस्त 
सद्भावनाओं के सहित और अति पवित्र उद्देश्य से वह उद्देश्य पारित करेगा, पर 
उनसे वह स्थिति पैदा हो सकती है जिसका मैंने चित्रण किया है। अतः मैं निवेदन 
करता हूं कि संविधान में किसी ऐसे तंत्र की व्यवस्था की जाये, जिससे कि वह 
स्थिति न हो। मैं आशा करता हूं कि इन तर्कों के आधार पर विद्वान डॉक्टर 
मेरा संशोधन स्वीकार कर लेंगे। 


*थ्री अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर (मद्रास: जनरल): उपाध्यक्ष महोदय, 
अनुच्छेद 277 और मेरे मित्र माननीय डॉ. अम्बेडकर द्वारा पेश किये गये संशोधन 
के समर्थन में मैं कुछ शब्द कहना चाहूंगा। इस अनुच्छेद के प्रभाव को मेरे माननीय 
मित्र पंडित हृदयनाथ के ने एक सजीव चित्र प्रस्तुत किया है। इस संशोधन 
के साथ इस अनुच्छेद के फलस्वरूप चिकित्सालय बन्द हो जायेंगे, प्रांत की समस्त 
क्रियमाण चेष्टायें रुक जायेंगी, केन्द्रीय कार्यपालिका तानाशाही का रूप ग्रहण कर 
लेगी और सिवाय अराजकता के और कुछ नहीं होगा। 


मेरे मित्र यह भूल जाते हैं कि अनुच्छेद 277, अनुच्छेद 275 का आनुषंगिक 
है। हम इस आधार पर अग्रसर हो रहे हैं कि भारत की सुरक्षा संकट में है अथवा 
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कोई इस प्रकार का युद्ध तथा आधभ्यान्तरिक अशांति है, जिसके कारण अनुच्छेद 
275 के अनुसार राष्ट्रपति को आपात-उद्घोषणा करना आवश्यक हो गया है। जिस 
आधार को लेकर हम आरम्भ करते हैं, अर्थात्‌ युद्ध, उसी के कारण सामान्य दशा 
अव्यवस्थित हो जाती है और देश की सुरक्षा के समर्थन में प्रत्येक व्यक्ति को 
उद्यत रहना चाहिये और इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि उस राज्य का नाश 
न ह पाये, जो वेयक्तिक स्वतंत्रता का मूल आधार है। अनुच्छेद 275 का यह 
आधार है। 


और फिर अनुच्छेद 277 में यह नहीं कहा गया है कि समस्त वित्तीय उपबनधों 
को समाप्त कर दिया जायेगा। उसमें कहा गया है कि “उन अपवादों और रूपभेदों 
के अधीन, जिन्हें राष्ट्रपति उचित समझे”। सामान्यतया यह आशा नहीं की जाती 
है कि वह समस्त वित्तीय योजना का निराकरण कर देगा। इस अनुच्छेद में यह 
उपबन्धित है कि संविधान के अनुच्छेद 249 से 259 तक के उपबन्ध इस काल 
के लिये उन अपवादों ओर रूपभेदों के अधीन, जिन्हें राष्ट्रपति उचित समझे, प्रभावी 
होंगे। अतः यह उस नियम में एक अपवाद है जो कुछ समय तक काम में आयेगा, 
यह उस नियम में एक रूपभेद है, जो कुछ समय तक काम में आयेगा। इससे 
समस्त वित्तीय ढांचे का अथवा अनुच्छेद 277 के अधीन विचारे गये प्रांतों और 
केन्द्र में परस्पर वित्तीय संबंध का निराकरण नहीं होता हे। 


सामान्य काल में भी विभाजन में हस्तक्षेप करने की शक्ति संसद को है। यह 
उन्हीं 249 से 259 अनुच्छेदों में दिया हुआ है। विभाजन का समूचा प्रश्न संसद 
पर छोड़ दिया गया है। इसमें संदेह नहीं कि विभाजन में यह अर्थ निहित है कि 
कम से कम कुछ न कुछ प्रतिशत प्रांतों के लिये छोड़ा जायेगा, पर जिन विभिन्‍न 
अनुच्छेदों का मेरे मित्र कुंजरू ने निदेश किया हे, उनमें फैडरल संसद का हस्तक्षेप 
निहित है। अत: इस समय हम जो कुछ कर रहे हैं वह यह है और उन्होंने स्वयं 
यही संकेत किया है कि 2 3 च्छेद 277 के अधीन राष्ट्रपति को दी गई शक्तियों 
से भी इस विभाजन में हस्तक्षेप करने के लिए विधि पारित करने का संसद के 
मुख्य प्राधिकार पर प्रभाव न पडे। इस संविधान के अधीन संसद के मुख्य प्राधिकार 
से पृथक्‌ राष्ट्रति की शक्ति नहीं है और न उसका संसद के प्राधिकार से 
अल्पीकरण होता है। अत: प्रश्न केवल यह है कि इस प्रकार के आपात में केन्द्रीय 
मंत्रिमंडल की मंत्रणा के अनुसार कार्यवाही करते हुये राष्ट्रपति इन विभिन्‍न आयों 
के विभाजन में रूपभेद्‌ करे या उसमें कुछ अपवाद करे। 


जहां तक आय-कर के विभाजन के अधिकार का संबंध है, सामान्य काल में 
भी वह राष्ट्रपति के आदेश पर निर्भर है (वर्तमान संविधान के अधीन सपरिषद्‌ 
सम्राट के आदेश पर)--वह संसद के प्राधिकार पर निर्भर नहीं हे। निस्संदेह वह 
यह विचार प्रस्तुत करता है कि विधि सम्मत आयोग के प्रतिवेदन दे देने के बाद 
आय-कर की आय के विभाजन में कुछ स्थेर्य पुरःस्थापित कर दिया जायेगा, परन्तु 
जब तक वित्तीय उपबन्ध प्रवृत्त नहीं होते तब तक यह शक्ति राष्ट्रपति में निहित 
है, जिसका अभिप्राय है मंत्रि-मंडल में। इसका यह अर्थ नहीं है कि वह उन विभिन्‍न 
प्रांतें की मांगों की उपेक्षा करेगा जिनका प्रतिनिधित्व उत्तर सदन और प्रथम सदन 
में है, और हमें इस आधार पर अग्रसर नहीं होना है कि प्रतिनिधि अपने निर्वाचन-्षेत्रों 
के प्रति अपने प्रकार्यों और कर्त्तव्यों का निर्वहन उचित रूप से नहीं करेंगे। 


अतः श्रीमान, मैं निवेदन करता हूं कि अनुच्छेद 277 में कोई उग्रता नहीं है। 
आप युद्ध का संचालन उस सिद्धांत के अन्तर्गत नहीं कर सकते हैं, जो सामान्य 
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काल में प्रचलित रहता है। केन्द्र को आपात शक्ति देनी चाहिये और यह आपात 
शक्ति किसी प्रकार से भी इतनी उग्र, इतनी अधिक तथा इतनी व्यापक शक्ति नहीं 
है जितनी उसकी कल्पना की जा सकती है। उसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि 
“उन अपवादों और रूपभेदों के अधीन, जिन्हें मंत्रि-मंडल उचित समझे”। अपवाद 
नियम नहीं हो सकता है। रूपभेद्‌ मूल नियम का निराकरण नहीं कर सकता हे। 
रूपभेद रूप-भेद ही हो सकता है और एक अपवाद अपवाद की रह सकता है। 
अतः आपात में राष्ट्रपति को तथा मंत्रि-मंडल को प्रांतों और केन्द्र में परस्पर वित्तीय 
संबंधों के समायोजन के संबंध में क्या किसी इस प्रकार की स्वविवेक शक्ति से 
सुसज्जित किया जाये। जो संसद की मुख्य शक्ति के अधीन हो और जिसमें संसद 
द्वारा हस्तक्षेप किया जा सके, यदि मंत्रि-मंडल की कार्यवाही में कोई त्रुटि हो जाये, 
जो कि प्रथम सदन के प्रति उत्तरदायी है और जिससे दोनों सदन आपात उपबन्‍्धों 
के प्रवृत करने पर पूछताछ कर सकते हैं? उन परिस्थितियों के अधीन, मैं निवेदन 
करता हूं कि यह अनिवार्य है कि आप इस प्रकार के विवरण का एक उपबन्ध 
रखे। जब हम इन बातों की ओर निर्देश करते हैं, तो हमें यह स्मरण रखना चाहिये 
कि हम एक ऐसे मंत्रि-मंडल के संबंध में सोच रहे हैं, जो जनता के प्रति उत्तरदायी 
है। उस सरकार को, जो संसद तथा जनता के प्रति उत्तरदायी है, निस्संदेह अधिक 
शक्तियों का प्रयोग करना चाहिये, जिनका सपरिषद्‌ सम्राट के जो ब्रिटिश संसद के 
प्रति उत्तदायी था न कि इस देश की संसद के प्रति। यह कहना कि आज 
उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार को उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करना चाहिये, जिनका सपरिषद्‌ 
सम्राट अथवा कोई विदेशी सरकार युद्ध परिस्थिति में प्रयोग कर सकती थी। उस 
समय और लोग भारत के पोषण के प्रति उत्तरदायी थे और यह देखने के लिये 
उत्तदायी थे कि कहीं आभ्यन्तरिक अशांति तो नहीं थी। भारत की सुरक्षा और 
राज्य की क्षेम का उत्तरदायित्व अब हमारे ऊपर है। लोक-कल्याण के लिये इस 
उत्तरदायित्व के निर्वहन हेतु कोई भी मूल्य भारी नहीं है। अनुच्छेद 277 में यह 
सिद्धांत निहित है। यह उसे अनुच्छेद 275 का अनिवार्यतः परिणामस्वरूप है, जिसमें 
किसी युद्ध की स्थिति अथवा युद्ध के बराबर किसी आभ्यन्तरिक परिस्थिति का 
विचार निहित है। अनुच्छेद 277 में निहित सिद्धांत का तथा सभा में 
व अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन का कोई अपवाद नहीं हो सकता 
| 


*थ्रीमती रेणुका रे (पश्चिमी बंगाल: जनरल): उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन 
व्यक्तियों में से हू जो यह विश्वास करते हैं कि इस देश के आधुनिक वातावरण 
में और इस तथ्य के कारण राष्ट्र-निर्माण-कार्यों के विषय में हमें इतनी कमी पूरी 
करनी है कि हमें एक बहुत शक्तिशाली फैडरल केन्द्र बनाना चाहिये। यह आवश्यक 
है कि केन्द्र की ऐसी स्थिति होनी चाहिये कि वह यह देख सके कि प्रांत प्रगति 
के निम्नतम स्तर के नीचे न रह जाये। परन्तु फिर भी मुझे यह कहना चाहिये 
कि जो तर्क पंडित कुंजरू ने प्रस्तुत किये हैं उनमें बहुत सार है। प्रांत के लिये 
यह संभव नहीं है कि वह अपने उत्तरदायित्वों को उचित रूप से पालन कर सके, 
यदि उसकी वित्तीय स्थिति अस्थिर अथवा अनिश्चित है। मैं यह समझती हूं कि 
केवल आपात-दशा में ही अनुच्छेद 277 के अधीन यह शक्ति राष्ट्रपति को--जिसका 
अर्थ है मंत्रिमंडल को दी जा रही है। पर मैं यह भी अनुभव करती हूं कि यह 
बहुत उग्र रूप का साधन है। प्रांत दो जरियों से वित्त प्राप्त करते हैं एक अपनी 
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साधारण सेवाओं को बनाये रखने के लिये आभारणीय बंटवारे का जरिया है। दूसरा 
विकास प्रयोजनों के लिये दिया हुआ अनुदान है। मैं यह समझ सकती थी कि 
आभारणीय करों के विषयों का, जिनमें प्रांत अपना सामान्य कार्य चलाते हैं, विभाजन 
कर दिया जाये और प्रांतों की वित्त-व्यवस्था ज्यों की त्यों छोड़ दी जाये। यह भी 
नहीं किया गया। मैं उन सब बातों को दुहराना नहीं चाहती हूं जिनको पंडित कुंजरू 
ने बड़े उचित ढंग से बताया है। डां, मैं यह अवश्य समझती हूं कि यह महत्वपूर्ण 
विषय है। एक अनुच्छेद 276-ख है, जिसके अधीनआपातकाल में समस्त व्यर्थ के 
खर्चों को रोका जा सकता हेै। युद्ध जैसे आपातकाल में प्रांतों से अपने विकास 
कार्यक्रमों को छोड़ने के लिये निवेदन किया जा सकता है। पर केन्द्र अथवा राष्ट्रपति 
को प्रांतों के सामान्य कार्य-संचालन को रोकने की शक्ति वास्तव में नहीं होनी चाहिये। 
प्रांतें के द्वारा ही देश के लोगों के जीवन और क्रियाओं की व्यवस्था होती है। 
मैं यह बताना चाहूंगी कि केन्द्र बालू की दीवार खड़ी नहीं करता है। उसे प्रांतों 
के द्वारा कार्य करना है और यह उपबन्ध जेसा है उसी रूप में रखने के लिये 
मेरी समझ में कोई बात नहीं आती है। मैं यह समझती हूं कि पंडित कुजरू ने 
एक बड़े महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान आकर्षित किया है। अत: डॉ. अम्बेडकर 
और मसौदा-समिति से मैं यह निवेदन करूंगी कि वे इस अनुच्छेद को स्थापित 
करें और जो बातें कही गई हैं, उनके आधार पर इसका फिर से मसौदा बनायें। 


“प्रो, एन.जी. रंगा (मद्रास: जनरल): तब तक स्थगित रखें, जब तक कि 
आपात समाप्त न हो जाये। 


“श्रीमती रेणुका रेः मेरा अभिप्राय यह नहीं है। प्रो. रंगा ने ताना कसने का 
प्रयास किया है। मैं उनको यह कहूंगी कि आपात में भी प्रांतों का सामान्य 
कार्य-संचालन जारी रहना चाहिये। प्रांतें की विकास योजनाओं को रोकना मैं समझ 
सकती हूं, पर आपात में भी प्रांतों का सामान्य कार्य-संचालन किस प्रकार बन्द 
किया जा सकता हे? युद्ध काल में भी लोग खाते रहेंगे, शिक्षा पाते रहेंगे और 
दुष्टों से रक्षित रखने पड़ेंगे। डॉ. अम्बेडकर और मसौदा-समिति से मैं निवेदन करूंगी 
कि वे इस अनुच्छेद पर विचार करें, जो कि एक महत्वपूर्ण है। पंडित कुंजरू 
द्वारा प्रस्थापित परिवर्तनों का मैं समर्थन करती हूं। 


“उपाध्यक्ष: अब भी विश्वनाथ दास बोल सकते हं। 
*पं, हृदयनाथ कुंजरू: लगभग एक बज चुका हे। 
“उपाध्यक्ष; अब हम स्थगित करते हैं और कल फिर प्रातः नौ बजे समवेत 
होंगे। 
इसके पश्चात्‌ सभा शनिवार ता. 20 अगस्त, 7949 के प्रातः नौ बजे तक 
के लिये स्थगित हो गई। 


